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 किसी  इमारत  के  सम्बन्ध  में  स्टैण्डडे  किराया  कसे  निर्धारित  किया  जायेगा  ।  यदि  किसी  मकान  का

 स्वामी  किरायेदार  से  स्टेण्ड  ड॑  किराये  से  अधिक  किराया  वसूल  करता  है  तो  किरायेदार  अधिनियम  में

 उपबन्धित  कानूनी  बातों  का  सहारा  ले  सकता  है

 क्योंकि  दिल्ली  के  शहरी  क्षेत्रों  में  किरायों  में  वृद्धि  रिहायशी  शौर  अरन्य  स्थानों  बढ़ती हुई

 मांग  के  कारण  बड़ी  संख्या  में  रिहायशी  वाणिज्यिक
 देने  के  लिये  कदम  उठाये जा  रहे  हैं

 art  इस  प्रयोजन  के  लिये  सरकार  ने  दिल्ली मैं  भूमि  के  बड़े  पैमाने  पर  विकास  श्र  विक्रय के

 लिये  एक  योजना  बनाई  है  जिस  का  ब्यौरा  २३  Req  को  श्री  प्र०  ग०  देव  के  आकर्षित

 प्रस्ताव
 '

 के  सम्बन्ध  में  पटल  पर  रखा  गया  था  ।

 tar  कोई  प्रभाकरण  नहीं  है  जिस  के  जरिये  प्रति  ay  मकान  मालिकों  द्वारा  लिये  गये

 किराये  की  स्थिति  का  पता  लगाया  जा  सके  ।

 fat  हरिशकर  माथुर : चक  अधिक  किराये  के  कारण  भूमि  के  ऊंचे  मूल्य  ait  feats  नियंत्रण

 करने  के  लिये  किसी  एक  प्राधिकार  का  न  होना  बताये  गये  हैं  ।  ग्रा वास  मंत्री  ने  भी  ऐसा  कहा  है  ।  क्या

 वह  सरकार की  जिम्मेवारी  है  कौर  उन  का  क्या  स्पष्टीकरण  है  प्रौढ़  वह  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही

 करता  चाहते  हैं  ?

 श्री  दातार
 :

 इस  प्रश्न  पर  विचार  किया  गया  प्रौढ़  दिल्ली  के  मुख्या युक्त की  अ्रध्यक्षता  में

 एक  समिति  नियुक्त  की  गई  ।  इस  समिति  के  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रख  दी  गयी

 सरकार  इस  दिशा  में  कई  सैकड़ों  एकड़  भूमि  का
 उनका  एक  भाग  मकान

 निर्माण  सहकारी  समितियों के  लिये  सुरक्षित  उठा  रही  है  ।  हम  ने  वर्ष  १९५८ में  पस द्न्य  द्वारा

 किराया  नियंत्रण  अधिनियम  पारित  कराया  है  ।  इस  में  ,  कुछ  बातों के  स्टेरुण्डर्ड  किराये  के

 भुगतान की  व्यवस्था  है

 श्री  हरिशचन्द्र  माथुर
 :

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  विवरण  में  कानूनी  स्थिति  बता  दी  गई  हे  ।

 परन्तु  क्या  मंत्री  महोदय  को  पता  नहीं  हैकि  पिछले  चार  वर्ष  के  से  उन  के  प्रयत्नों  शौर  इस  सदन को

 दिये  गये  झ्राइवासनों के  बावजूद  किरायों  में  वृद्धि  ही  हो  रही है  ?
 अगर अ्रमीर

 को  तो

 qa  कोई  आपत्ति नहीं  परन्तु  कया  में  जान  सकता  हूं
 कि

 मध्यम  श्रेणी  कौर
 निम्न  मध्यम  श्रेणी

 के  लिये  वे  क्या  कर  रहे  क्या  वे  कोई  ठोस  कदम  उठा  पाये  हैं
 और  हमें  कोई  विशिष्ट

 आश्वासन  दिया  जायेगा  कि  कुछ  कार्यवाही  की  जावेगी ?

 श्री  दातार
 :

 ठोस  कदम  किराया  नियंत्रण  प्रति  नियम  पारित  करना  कौर  कई
 पदाधिकारियों

 को  किराया  नियंत्रक  बनाना  है  ।  दूसरी  गैर-सरकारी  प्रतीक  द्वारा  इमारतों  के  निर्माण  को

 भी  प्रोत्साहन दिया  जाना  है  क्योंकि  तभी  यह  समस्या  कुछ  सुलझेगी  ।  जहां  तक  किराया  नियंत्रण

 अधिनियम  का  संबंध  कुछ  जिसे  किराया  विकास  कहा  जाता  प्रथा  पांच  तक  सहमत

 किराया  चालू  रह  सकता  है  ।  परन्तु  बाकी  सभी  मामलों में  किराया  नियंत्रक द्वारा  स्टैण्डडें  किराया

 निर्धारित  किया  जाता  है  ।  कौर  में  न  देखा  है  कि  कई  ऐसे  मामले हैं  जहां  किरायेदारों  ने  wuss

 किराया  निर्धारित  करन  के  लिये  किराया  नियंत्रक  से  acre  की  है  ।

 थी  सुबोध  हंसना  :  मंत्री  महोदय  ने  कभी  बताया  कि  किरायदारों  न  स्टैण्डडें  किराया

 रित  करने के  लिये  किराया  नियंत्रक  से  प्रार्थना  की  है  ।  इस  दिदा  में  सहायता  के  लिये  न्यायालय  में

 कितने मामले  गये  हैं  ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  दातार  मेरे  पास  आंकड़े  हैं
 :

 में  इस  समा  में
 .  .  wat के  उत्तर में  श्रांकड  बताये

 अध्यक्ष  सहोदर
 :

 यदि  आंकड़े  दिय  जा  चुके  हैं  तो  उन  को  दोहराने  की  भ्रावश्यकता  है
 ।

 tart  दातार  :  केवल  एक  ।  वर्ष  १९६१  में  २०४  किरायेदारों  न  स्टैंडर्ड किराया  निर्धारित

 करने  के  लियें  मामले  दायर  किये  ।

 सावित्री  निगम
 :

 कया  मंत्री  महोदय  को  पता  है  कि  किराया  नियंत्रण  अधिनियम  के

 बावजूद कई  लोग  न्यायालय  के  निर्णय  के  बावजूद  मकान  खाली  नहीं  करा  सके  हैं
 ?

 श्री  दातार  :  कथित  sfufaa  में  मकान  मालिकों  द्वारा  खाली न  कराये  जाने
 की  भी  कया

 ब्यबस्था हे  ।

 थी  म०ला०  क्या  मंत्री  महोदय  को  मालूम  है  कि  मकान  मालिक  लोग  किराया  ज्यादा

 वसूल  करने  के  साथ  साथ  किरायेदारों  से  दुकानों
 प्रौढ़

 मकानों  के  लिये  कई  कई  हजार  रुपया  बतौर  पगड़ी

 के  मांगते  यदि  तो  उस  को  नीची  करने  के  लिये  या  इस  पगड़ी  को  बंद  करने  के  लिये  क्या  किया  जा

 रहा है  ?

 श्री  दातार
 :

 पगड़ी  मांगना  या  अधिक  किराया  मांगना
 न

 केवल
 भ्र सेनिक

 विधि
 का  उलंघन

 है  बल्कि  दाप्डिक  उपबन्धों  के  विरुद्ध  अपराध भी  है

 महोदय  :  पगड़ी  उतारने  के  लिये  गवर्नमेंट  क्या  करे

 ी  हेडा  :  प्रश्न के  भाग  (7)  के  उत्तर  में  मंत्री  महोदय  ने  उत्तर  दिया  हे
 कि

 ऐसा  कोई

 करण  नहीं  है  जिस  के  जरिये  मकान  मालिकों  द्वारा  वसूल  किये  गये  किराये  की  स्थिति का  प्रति  वर्ष

 पत्ता  लगाये  जा  सके  ।  यदि  ऐसा  तो  सरकार  को  स्थिति  के  बारे  में  पता  वह  स्थिति  का

 मूल्यांकन कसे  करते  हैं

 दातार
 :
 में  ने  भी  यही  कहा  ।  यह  कठिन  है  ।  यह  जानाना  संभव  नहीं  है  कि  कहां  पर

 faa  किराया दिया  जाता  है  ।  किरायेदार  स्वयं  यह  जानकारी देने  नहीं  आते  ।

 para  महोदय :  प्रश्न  ।

 ताप  का  बिजली  म॑  परिवर्तन  सम्बन्धी  प्रयोग

 17७४४.  थो  रघुनाथ  सिंह  :  कया  वैज्ञानिक
 श्रनुसंघान  शौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 (=)  क्या  यह  सच  है
 कि

 अमेरिका  में  ताप  का  बिजली  में  परिवर्तन  सम्बन्धी  प्रयोग  सफल  हुआ
 है

 att
 एक

 विराट  मैगनेट  हाइड्रो-डायनेमिक  जेनेरेटर  लाने  का  प्रश्न  विचाराधीन  है  ;  श्र

 यदि  तो  क्या  चूंकि  उसके  पास  ताप  के  असीमित  साधन  इस  श्राविष्कार  का
 लाभ  उठायेगा  ?

 वैज्ञानिक  अनुसंधान  site  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्रो  हुमायूँ  जी  हां

 अमरीका  में  कौर  er  देशों में  मैगनेटा-हाइड्रो-डायनेमिक  सिद्धान्त  पर  बिजली  पैदा  करने  का  प्रयोग

 किये  जा  रहे  हैं

 ।

 अभी  तक  इसका  get  किया  जा  रहा  है
 ।

 भूल
 अंग्रेजी  में
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 भारत  में  ताप  का  संसाधन  at  का  ताप है  जो  इस  तरीके  से  बिजली  बनाने  के  लिये

 उपयुक्त नहीं  है  ।  जो  भी  इस  तरीके  को  qa  के  बारे  में  ग्राम  नहीं  सोचा  जा  सकता  क्योंकि  यह

 प्रयोगात्मक अवस्था  में  है  |

 att  रघुनाथ सिह  :  हिन्दुस्तान में  झ्र भी  यह  सम्भव  नहीं है  तो  क्या  अमरीका में  जो

 गरो मेट्स  हो  र  हैं  उनको  जानने  के  वासते  दिल दस् तान  से  साप  ate  alee  भेजेंगे  !

 श्री  हुमायूँ  कबीर  इसको  जानने  के  लिये  भ्र भी  भेजने  का  कोई  सवाल  नहीं  है  लेकिन  जो  हमारे

 साइंटिस्ट्स  वहां  जाते  हैं  वे  इस  की  जरूर  खबर  करेंगे  ।

 श्री
 ato

 कुछ  समय  हमने  सूद  की  गर्मी  से  चलने  वाला  चूल्हा  छूकर

 बनाया
 था

 |
 उस  प्रयोग  का  क्या  हुआ

 ?

 माननीय सदस्य  :  यह  रहा  |

 fat
 दी०

 चं०  शर्मा  :  उस  प्रयोग  का  क्या  हुमा  श्र  वह  प्रयोग  भारत  में  कसे  किया  गया  जबकि

 तनी  कर  पहा  है

 ो

 इस  सकार  हो  रोग  केलिए  कों  हारता  उपलब्ध  रही
 सहीद  :  क्या  उसका  ताप  से  बिजली  बनाने  से  सम्बंध

 है  ?

 fat  हमायत  कबीर  :  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्री  विश्वास  प्रसाद  :  प्रभी  माननीय  मन्त्री  जी  ने  कहा  था  कि  प्रौढ़  मुल्कों  (Jo  एस०  To)

 में  जो  एक्सपेरीमेंट  हुए  हैं  ate  बिजली  जैनरेट  हुई  हे  वह  दूसरी  होट  हे  तो  कया  मंत्री जी  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  हमारे  यहां  सोलर  हीट  से  कोई  जेनरेशन  या  बिजली  पैदा  की  जा  सकती  है
 ?

 श्री  हनुमान  कबीर  :  मैंने  अभी  बतलाया  कि  अमरीका  में  सोलर  इनर्जी  से  एक्सपेरीमेंट  नहीं

 हो  रहे  हैं  ।  हमारे  यहां  सोलर  इनर्जी  जिसको  कि  हम  इस्तैमाल  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  थोड़ा

 काम  हुमा  है  ।  एक  खास  सोलर  इनर्जी  डिवीजन  बनाया  गया  है  लेकिन  की  तरफ  हमारा

 इतना  ज्यादा  ख्याल  नहीं  है  ।  जितना  प्रभी  तक  काम  हुआ  है  उससे  पानी  गरम  किया  जा  सकता  है  हम

 चाहते  हैं  कि  ऐ  यर कंडीशनिंग  कौर  रैफरीजरेदान भी  हो  सके ।  यह  एक्सपेरीमेंट  हो  रहे  हैं  ।  यह

 ड्रग  सफल  हो  गये  तो  कुछ  उम्मीदें हैं  ।  लेकिन  जो  एलेक्ट्रीसिटी बननी  हैं  कौर  जिसकी  ग्राम
 तीन

 मुल्कों Yo  एस०  यू०  एस०  एस०  अरार ०  कौर  यू०  के०  में  चर्चा  हो  रही  ait  ऐक्सपेरीमेंट्स  हो

 रहे  उस  पर  खर्चा भी  बहुत  ज्यादा  है  कौर  उसमें  २५००  से  ३०००  सेंटीग्रेड  हीट  भें  उसको  काम

 करना  पड़ता  है  ।  वह  सोलर  इनर्जी से  नहीं  बनती है  ।

 तेल  बोधक  कलकत्ता

 1७४६.  श्री  इज़्ज़त  क्यो  खान  ate  ्तो  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकारी  विशेषज्ञों  ने  कलकत्ते  में  सरकारी  क्षेत्र  के  ग्रीन  एक  तेल  शोधक  कारखाना

 स्थापित  करने  की  सिफारिश  की  है  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  यह  परियोजना
 चौथी

 पंचवर्षीय  योजना
 के

 लिये  मंजूर

 की  है ह

 प्रंग्रेजी  में
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 ख  wie  इंधन  मंत्री  के  सभा-सचिव  तिम्मय्या ) : (क) जी, नहीं । नहीं  ।

 प्रशन  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 |  इखजीत गुप्त  :  क्या  सरकार  ने  पाइप  लाइन  के  जरिये  कलकत्ता  को  साफ  किया  हुमा

 तेल  भेजने  कौर  कलकत्ता  के  समीप  एक  तेल  शोधक  कारखाना  स्थापित  करने
 के

 बीच  तुलनात्मक

 लागत  का  मूल्यांकन किया  है  ?

 श्र  ह  घन  मंत्रालय  मं  उपमंत्री  हज रन बीस :  नहीं  ।

 हेम  :  क्या  यह  संच  नहीं  है  कि  नहर कटिया  के  कच्चे  तेल  को  साफ  करने  के  लिये

 कारखाना  स्थापित  करने  के  बारे  में  प्रतिवेदन  देने  के  लिये  नियुक्त  की  गयी  समिति  ने  सिफारिश  की

 कि  कलकत्ता  में  तेल  शोधक  कारखाना  बहुत  लाभप्रद  रहेगा  कौर  यदि  तो  सरकार  ने  इस  समिति

 को  सिफारिशों  को  ताक  में  क्यों  रख  दिया  है  ?

 गधी  हज़र नवीस
 :

 मुझे  उस  सिफारिश  का  पता  नहीं  है
 ।

 पैदा  पेस  कया  उत्तर  दिया  गयो  है
 ?

 महोदय
 :

 उन्हें  पता  नहीं  है  कि  उस  समिति  ने  यह  सिफारिश  की  थी  ।

 श्री  हेम  gem
 :

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  मेरे  पास  है  ।  इसने  यह  सिफारिश  की  है  ।  जहां  तक

 मन्त्री  महोदय  का  सम्बन्ध  है

 महोदय :  उन्होंने  यह  नहीं  कहा  कि  जो  कुछ  माननीय  सदस्य  ने  वह  गलत  है  !

 उनका  कहना  है  कि  उनके  पास  वह  जानकारी  नहीं  है  ।

 fait  भागवत  झा  क्योंकि  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  १४०  लाख टन  की

 मांग  में  से  हमें  लगभग  ५०  लाख  टन  के  उत्पादन  की  सरकार  इसको  कैसे  पूरा  करेगी  जबकि

 इसने  कलकत्ता  में  तेल  शोधक  कारखाना  स्थापित  करने  की  किसी  सम्भावना  का  मूल्यांकन  नहीं

 किया है  ?

 तेल  शोधक  कारखाना  दक्षिण  भारत  में  होगा  ।  उसके  लिये

 हमें  दो  रिपोर्ट  एक  ई०  एन०  भाई  से
 प्रो

 दूसरी  एक  कम्पनी से--मिल  चुकी  है  ।

 हमने  दक्षिण  भारत  में  एक  तेल  शोधक  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिये  प्राविधिक  आर्थिक  सर्वेक्षण

 करने  के  लिये  भारतीय  पेट्रोलियम  संस्था  से  प्रार्थना  की  है  ।  जब  ये  तीनों  प्रतिवेदन  झा  तब  हम

 TAT  तेल  शोधक  कारखाना  स्थापित  करने  पर  विचार  परन्तु  इसके  दक्षिण  भारत  में

 स्थापित  किये  जाने  की  बड़ी  सम्भावना  है  ।

 ett  यलमंदा  रेड्डी  दक्षिण  भारत  में  एक  तेल  शोधक  कारखाने  के  बारे  में  इस  जांच  समिति

 ने  क्या  निश्चित  सिफारिश की  है  ?

 aera  महोदय  :  शान्ति  ।  कलकत्ता में  तेल  शोधक  कारखाने  से  हम  दक्षिण  भारत

 में  तेल  शोधक  कारखाने  की  स्थापना  का  जिक्र  कर  रहे  अगला  सदन  |

 मूल
 itt  में
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 के  लिये  मोमेंट  का  कोटा

 pose.  श्री  योगेन्द्र  झा  sar  germ  भार  पपिया  रि  पि  a  far

 सच  है  कि  बिहार  सरकार  को  सीमेंट  का  कोटा  नियत  करने  में  काफी  कटौती

 की  गयी है  कौर

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  कटौती  से  उस  राज्य  के  उद्योगों  में  एक  संकट  उत्पन्न  हो  गया

 है  ?

 इस्पात  भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (sit  उठ  do  )  बिहार  राज्य

 के  लिये  तिमाही  कोटे  में  कोई  कटौती  नहीं  की  गयी  है  ।  यह  कोटा  2, Goo  टन  प्रति  तिमाही  है  |

 नस्त  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 श्री  योगेन्द्र झा  :  क्या  यह  सत्य  है  कि  बिहार  सरकार  ने  सीमेंट  की  जितनी  ज़रूरत  बताई

 उसका  तीस  से  चालीस  प्रतिशत  तक  ही  सीमेंट  का  बिहार  सरकार  को  दिया  गया  यदि

 दो  वहां  पर  चल  रहे  विकास-कार्यों  पर  इसका  क्या  असर  पड़ा  है
 ?

 श्री  मप्र  चं०  सेठी  :  जैसा  कि  मेंने  प्रारम्भ  में  निवेदन  किया  बिहार का  सीमेंट  का  कोटा

 gz  टन  पर  क्वार्टर  है  कौर  तीनों  क्वार्टरों  में  उतना  ही  उसको  दिया  गया  है  ।  दूसरे  क्वाटर  में

 CL,  ROR  टन  का  झ्राफटेक  हुआ  है  ।  ऐसी  सुरत  में  उसमें  कोई  कमी-नहीं  हुई  है
 ।

 इस  के

 बिहार  को  बीस  हज़ार  टन  का  एक  एड  हाक  कोटा  दिया  गया  है  |

 श्री  पो गे द्र  arr  भी  बिहार  को  मिलने  वाले  सीमेंट  के  कोटे  का  वही  जबकि

 सीमेंट का
 ७.  ५  मिलियन  टन  था  ।  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  राज  जबकि  सीमेंट  का

 उत्पादन ८  .  २  मिलियन टन  हो  गया  तो  क्या  उसी  अ्रतृपात  में  बिहार  का  कोटा  बढ़ाया  गय  है

 या  नहीं
 ?

 श्री  प्रेम  सेठी  '  यदि  सीमेंट  का  उत्पादन  बढ़ा  तो  उसकी  मांग  भी  बढ़  गई  है  ।  जहां  तक

 किसी  स्टेट  को  सीमेंट  देने  का  सम्बन्ध  वह  इस  झ्राधार  पर  दिया  जाता  है  कि  गये  साल  उस  स्टेट  को

 कितना दिया  गया  था

 श्री  विभूति  मिश्र
 :

 बिहार  में  हथिया  का  कारखाना  लग  रहा  बोकारो  बरौनी  के
 कारखाने

 लगने  जा  रहे  हैं  ।  इसी  प्रकार  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  भी  कारखाने  लग  रहे  हैं  ।  इसके  बावजूद  बिहार

 को  सीमेंट  का  पुराना  ही  कोटा  मिलता  है
 ।

 मेँ  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  बात  को  महे-नज़र रखते

 हुए  कि  बिहार  में  सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  कारखाने लगने  जा  रहे  क्या  उसका

 कोटा  बढ़ाया  जायेगा
 ?

 श्री  प्रेम
 सेठी

 :  माननीय  सदस्य  को  कुछ  ग़लती  हो  गई  है  ।  प्रभी  मैंने  स्टेंट  कोटे के  बारे  में

 बताया  है  ।  जहां  तक  भ्रौर  कारखानों  का  सम्बन्ध  उनको  सेंट्रल कोटे  में  से  अलाटमेंट किया  जाता  है  |

 त्यागी  :  क्या  सरक  र  ने  सरकारी  क्षेत्र--सरकारी  राज्य  परियोजनाओओं--ग्रौर

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  बीच  सीमेंट  की  खपत  के  बारे  में  कोई  अनुपात  निर्धारित  किया  है  ?

 श्याम  महोदय
 :  भारत

 भर  में  ?

 fat  त्यागी :
 इसका  झणिकांश  सरकारी  इमारतों

 में  ल गत  ।

 अंग्रेजी में
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 महोदय
 :  यह  बड़ा  व्यापक  है  ।

 श्री  त्यागी :  में  केवल  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उन्होंने  इन  क्षेत्रों  में  कोई  ्

 निर्धारित किया  है  ।

 mere  महोदय
 :

 वह  बहुत  परे
 की

 बात  है
 ।

 ait नि0०  ato  तिवारी  :  अभी  माननीय  मन्त्री  जी  ने  बताया कि  बिहार  का  जितना  कोटा

 निश्चित  वह  सारा  कोटा  दिया  जाता  लेकिन  क्या  यह  सही है  कि  जो  कन्ज़यूमसें  कोटा

 वह  पुरा  नहीं  दिया  जाता  है
 ?

 aft  dodo  सेठी  :  मैंने  प्रभी  बताया  है  कि  पिछले  तीन  gare  में  बिहार  को  उतना  ही  दिया

 गया  जितना कि  निश्चित  है  ।  वहां  का  बाकी  जो  डिस्ट्रीब्यूशन वह  वहां  की  स्टेट  सरकार

 करती है  ।

 श्री
 हूँ

 ना०
 तिवारी

 :  अध्यक्ष मैंने  पूछा  है  कि  जो  बिहार का  कोटा  निश्चित

 उतना  नहीं  दिया  गया  इसका  क्या  कारण  है
 ?

 meu  महोदय  :  मिनिस्टर  साहब  ने  कहा  है  कि  उतना  ही  दिया  जाता  है  ।  उन्होंने  कहा  है

 कि  जो  गवर्नमेंट का  कोटा  वह  उनको  मिलता  है  पिछले  तीन  saree  से  दिया  जा  रहा  है  ।

 उसके  बाद  बाकी  काम  स्टेट  गवर्नमेंट  का  है  ।

 1  श्री  भागवत  क्षा  झाजाद
 :

 बिहार  को  शझ्रावंटित  कोटे  के  बारे  में  क्या  यह  पिछले  वर्ष  के  कोटे

 पर  आधारित  हैंक््थवा  यह  बिहार  सरकार  की  मांग  पर  आ्राधारित  है
 ?

 इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  चि०  :  बात  यह  है  कि  जहां  तक  सीमेंट

 का  सम्बन्ध  हमारे  पास  इसकी  कमी  है  ।  यह  सभी  राज्यों  को  बराबर  मात्रा  में  दिया  जाता  है  ।

 सब  राज्यों  के  प्रतिनिधि  इकट्ठा  हुए  कौर  उन्होंने  एक  सिद्धान्त  निकाला  जिसके  शिखाधार  पर  यह  कोटा

 निर्धारित  किया  जाये  श्र  वितरित  किया  जाये
 ।

 उसके  आधार  पर  कोटा  निर्धारित  किया  गया  है

 और  उस  पर  भ्रावंटन  किया  जाता  है  ।

 कोयले  के  परिवहन  की  समस्या  का  अध्ययन  करने  के  लिये  विदेशी  विशेषज्ञ

 +

 श्री  ate  fag  सही डा
 :

 श्री  न्र०  के०  देव

 १७४८,
 |

 |  श्री  हरिश्चन्द्र माथुर

 (tt  cere  टाटिया  :

 क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  कोयले  के  परिवहन  की  समस्या  का  अध्ययन  करने के  लिए

 विदेशी  faust के  दल  को  निमंत्रित  करने का  है  ;

 यदि
 हॉ  |. हु  आर

 क्या  सरकार  समिति है  कि
 इस  से  कोयले  के  परिवहन

 की
 समस्या  हल  हो  जायगी

 !
 or

 va
 में
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 कौर  इंजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  हज़र नवीस  )  :
 से

 '
 इस  संबंध  में

 प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।  परिवहन  समस्या  को  हल  करने  में  इससे.कितनी  सहायता  मिलेगी  इसकी

 जानकारी  अध्ययन पुरा  हो  जाने  के
 बाद

 हो  सकती है
 ।

 fat  नरेन्द्र  fag  महीड़ा  :  क्या  कोयले  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिये  द  श
 में  विद्वानों की

 कमी  ae

 पं श्री  जी  नहीं  ।  हमारे  विशेषज्ञ  sea  क्रि  कर  रहे  हैं  fea  बेक  ने  सुझाव

 दिया  है  कि  वह  समस्या  की  जांच  करने  को  तथा  सुझाव  देने  को  तेयार  है  ।  हम  उनकी  इस  बात  को

 किस  प्रकार  कर  सकते  हैं
 ?

 fan  नरेन्द्र सिंह  सहारा  :  भारत  सरकार  का  विचार  समस्या  को  हल  करने  का  है
 *

 हुजरनवोस :  यथासंभव  शीघ्र  ।

 श्री स०
 मो०  बनर्जी

 :  विशव  बेक  के  विशेषज्ञ  को  आमंत्रित किया  जा  रहा  है  तथा  इस  संबंध में

 उनकी  क्या  विशिष्ट  mead  हैं  ?

 खान  इंधन  मंत्री  के  सभा  सचिव  तिम्मय्या  भारत  के  दौरे  पर  आये  विश्व  बंक

 के  एक  कर्मचारी  ने  भारत  सरकार  वो  सुझाव  है  कि  हम  विश्व  बैंक  से  अ्रनुरोध करें  कि  सभी

 प्रकार  के  परिवहनों  की संभावनाओं का  अध्ययन  करे  fara  इस  पर  विचार  कर  रहा  है  ।

 पाया  महोदय  :  परन्तु  seq  यह  था  कि  विशेषज्ञ  किस  देश  से  बुलाया जा  रहा  उसकी

 भ्राता  क्या  हैं
 ?

 fat  predate  ने  प्रस्ताव  की  की सुचना  उन्हें  दे
 दी

 है
 ।

 हमें  प्रभी
 saa

 सत्तर  नहीं

 शी  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  हमने  मामले  की  जांच  के  लिए  उच्चाधिकार  युक्त  नियोगी  समिति

 बनाई थी  ।  इस  के  बाद  परिवहन  मंत्री  ने  भी  बताया  था  कि  उन्होंने  मामले  पर  विचार
 करने  के  लिए

 हाल  में  ही  एक  कौर  समिति  नियुक्त
 की  है  ।  क्या यह  बरातें  भी  बैंक

 को
 बतायी  गईं है  कि

 हम  ने  इस  प्रश्न  की  जांच  के  लिए  उच्चाधिकार  युक्त  समितियां  बनाई  हैं
 र

 क्या  इस  पर  भी  उन्होंने
 विदेशी  विशेषज्ञों  द्वारा  इसकी  जांच  करने  को  कहा  है  ?

 क्या  उन्होंने वह  बातें  बताई  हैं  जिनकी वह

 जांच कर  रहे  हैं  ?

 महोदय  :  प्रशन  इतना  लम्बा  तथा तक  पूर्ण  नहीं  होना  चाहिये  ।

 शनी  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  यह  तकंपूर्ण नहीं  है  ।

 fara  महोदय  :  वि  दिये  गए  हैं  तथ्यों  से  उनका  समर्थन  किया  गया  हैं  ।  प्रदान को  इतना

 लम्बा  नहीं  करना  चाहिए  |

 vat  हरिश्चन्द्र  नियमानुसार  यह  १४५०  बन्दों  का  हो  सकता  है  ।

 pat  हज़र नवीस :  विश्व बेक  ने  कहा  है  कि  वह  हमें
 सहायता

 देगा  जिस के  लिये  हमारा

 हमें क कोई
 खर्च  करने

 का
 इरादों  यदि  वह

 हम
 नई  हुए

 बत बतायेंगे तो  हम  से  केवल  इस  लिये

 मूल  apisit  में
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 स्वीकार नहीं  करेंग  कि  हमारे  विशेषज्ञ बहुत
 विद्वान  हैं  दूसरे लोग

 इस
 विषय  में

 कोई  राय

 नहीं  दे  सकते  ।

 yor  ये  विदेशी  विशेषज्ञ  किन  बातों  के  संबंध  में--सड़क  परिवहन  ,  रेल  परिवहन

 पाइपों  द्वारा  पम्प  से  ढकेल  कर  Tag ai दंगे  ।

 हुजरनवीस  :  सभी  प्रकार  के  परिवहन  के  संबंध  में
 ।

 पाइप  लाइनों  द्वारा  कोयले  के  परिवहन

 के  संबंध में  दो  विदेशी  फर्म  विचार कर  एक  मैं ससे  ब्राउन  एण्ड  रूट  इनकारपोरेटिड  है

 तथा  दूसरी  1...  बेछेल  इंटरनेशनल  कारपोरेशन
 है

 ।

 श्री  इमाम लाल  इस  देश  में प्रॉय
 स्थानीय  विद्वानों  को  यह  काम  सौंप  देने  से

 स्थिति

 में  कितना  सुधार  हुमा  है  तथा  क्या  सरकार  कोयला  परिवहन  की  प्रगति  से  संतुष्ट  है
 ?

 गजनी  हज़र नवीस  हमें  समस्या का  हल
 ढूंढने

 के  बारे  में
 संतोष  नहीं  हुजरा  हे  परन्तु  सुधार

 |

 पूजनीय qo  To  परिवहन के  संबंध  में  विदेशी  विशेषज्ञों  की  सलाह  की  आवश्यकता

 कया है  ?  बया  इस  समस्या  का  हल  करने  के  लिए  देश  में  कोई  विशेषज्ञ  नहीं  है
 ?

 श्री  हज़र नवीस  :  हमने  विशेषज्ञ  नहीं  बुलाये  है  ।.  हमें  सहायता दी  गई  हमने

 यह  नहीं  al  समझा  कि  इस  सहायता को  न  लें  जबकि  हमें  इस  के  लिए  कुछ  बचें  नहीं  करना

 पड़गा  ।

 थी  विभूति  मिलन  :  क्या  सरकार  ने  एक्सपर्ट  स  से  पूछ-ताछ  कर  के  तय  कर  लिया  है  कि

 हिन्दुस्तान में  जो  एक्सपो  स  वे काबिल  नहीं  इसलिए  बाहर  से  एन्मपटंस  मंगाए  जा  रहे  हैं
 ?

 WEI  महोदय  यह  तो  उसी  प्वायंट  पर  बहस  की  जा  रही  है  ।  कोई  फरार  इन्फेक्शन  नहीं

 मांगी  जा  रही

 श्री  विभूति  मिश्र  :  अध्यक्ष  महोदय  ,  कोयला तो  सड़क  रेल  से  जायगा  ।  क्या  सरकार  ने  यह

 देख  लिया  है  कि  उस  के  पास  श्रावक  साधन  हे  या  नहीं
 ?

 meat  महोदय  :  झर  दो  तीन  माननीय  सदस्यों  ने  भी  यह  सवाल  पूछा

 श्रीवास  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  योजना  ने  समस्या  की  जांच  प्रपा  कार्यकारी

 ay  तथा  विशेषज्ञों  द्वारा  कराई  है  और  परिवहन  बाधा  की  इस  समस्या  का  हल  करने  के  लिए
 —

 वित्तीय  तथा  अन्यथा  किए  गए
 ?

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  योजना  aa  कौर

 इन  विदेशी  विशेषज्ञों  के  कार्यों  को
 किस  प्रकार  समन्वय  करना

 थो  हज़र नवीस  सच  यह  है  कि  fara  बेक  ने  प्रस्ताव  की  स्वीकृति  की  कोई  सूचना  नहीं  भेजी

 है  तथा  नही  कोई  विशेषज्ञ  भेजा  है
 ।  सिफारिशें

 मिल  जाने  के  बाद  ही  इसका  पता  लग  सकता  है  कि
 समन्वय  की

 कोई  झ्रावश्यकता  है  अथवा  नहीं  ।  जो  एजे
 ae

 ao  अपनी  सिफारिशें  भेजेगी  सरकार
 निश्चित  रूप से  उनका  समन्वय  करेगी  |

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या स  हमें  श्रीनिवासन  देगी  कि  विश्व  बैंक  द्वारा  दी  गई
 इस

 सहायता

 के के

 स्वीकार

 कर  लेने  के  ay  हमें  विशेषज्ञों  की  सेवाओं  के  लिए  विस्व
 बेक  का

 ऋण
 लेना

 होगा
 ?

 aust में
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 tat  हज रन बीस
 :

 ऐसा  झाइवासन  देना  मेरे  लिये  संभव  नहीं  है  ।

 महोदय
 :

 प्रशन  काल  में  कोई  श्रीनिवासन  नहीं  मांगा  जाता  है  ।

 मिलाई  इस्पात  संयंत्र

 +

 श्री  सुबोध  हंसदा
 1७४६.  डा०  रा०  बनर्जी  ,

 कया  इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रशिक्षित  तकनीकी  व्यक्तियों की  कमी  के  कारण  भिलाई  इस्पात

 संयंत्र के  विस्तार  कार्यक्षम  पर  काफी  पड़ेगा  ;  भभोर

 यदि  at,  तो  उस  पर  कितना  पड़ेगा  या  उस  में  कितनी देर  लगेगी  ?

 इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्र०  Wo  :  जी  नहीं  ।

 (a)  प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 सुबोध  हंसना  व्या  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  में  तकनीकी  व्यक्तियों  के  प्रशिक्षण  की  कोई

 व्यवस्था  है  ;  यदि  तो  भविष्य  में  इस  कार्यक्रम  के  लिए  कितने
 '

 व्यक्ति  प्रशिक्षित  किए  जा

 रहे  हैं
 ?

 fat  प्र०  Wo
 भिलाई  में  कर्मचारियों  के  प्रशिक्षण  का  एक  कार्यक्रम  है

 ।  प्रत्येक वर्ष

 १००  ग्रेजुएट  १३३  वरिष्ठ  २४४  कनिष्ठ  तथा  २२८  alert

 प्रशिक्षित  हो  रहे  हैं  ।

 fait  सुबोध  क्या  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  में
 कर्मचारियों  को  लगाने

 के  लिए  सरकार

 ait  भी  कुछ  टेक्निशियनों
 को

 रूस
 भेज  रही  है

 ?

 श्री  प्र०  चं०  सेठी  :  जी  हां  ।  जितने  ares  होते  हैं  उतने  व्यक्ति  रूस  भेजें  जाते हैं  ।

 थी  गोविन्द  दास  :
 क्या  माननीय

 मंत्री
 जी  ने  गत

 मास
 में  भिलाई में  जो  उत्पादन  हुआ  है

 उस  के  अंक  देखे  क्या  हर  महीने  यह  उत्पादन  बढ़ता  ऐसी  तराशा

 श्री  प्र०  कह
 पार  मूल  प्रशन  के  नहीं  आता  है  ।  मूल  प्रश्न  प्रशिक्षार्थियों

 तथा  कम  धारियों  की  कमी  के  संबंध  में  है  ।

 श्री  मुहम्मद
 क्या  यह  सच  है  कि

 अधिकारियों
 ने  विस्तार  कार्य  में  लगे  हुए

 चारियों
 को  यह  आश्वासन दिया  था  कि  उनको  इकट्ठी  मिल  जायेगी  और  बाद  में  उनको यह

 रक़म  नहीं  दी  गई
 थी  ।

 जिस  के  परिणामस्वरूप इसके  विस्तार  कार्यक्रम पर  प्रभाव  पड़ा है

 यदि  तो
 क्या

 अधिकारी  aaa  झाइवासन  पूरा  करेंगे  अथवा  यदि  इसको  वापस  लेंगे तो  इसके

 क्या  कारण

 इस्पात  शौर  भारी
 उद्योग

 मंत्री  चि०  )  श्री  मान  प्रदान

 श्रिया  महोदय  :

 यह  एकदम
 भिन्न  प्रदान

 ा व  य  वन  न  a

 अंग्रेजी में
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 jail  मुहम्मद  इलियास
 :

 यह  विस्तार  कार्यक्रम म  के संबंध में

 पशभ्रव्यक्ष  महोदय  प्रशन  यह  है  कि  क्या  प्राविधिक  कर्मचारियों की  कमी  का  विस्तार

 कार्यक्रम  पर  प्रभाव  पड़ा

 श्री  मुहम्मद  इलियास  टैक्निकल  करमचारियों  का  प्रशिक्षण  ठीक  तरह  से  नहीं  हो  रहा

 है  ।  अधिकारियों  ने  उनको  weaved  दिया  था ।

 महोदय  :  इस  प्रश्न  से  यह  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता
 है  ।

 श्री  सुरैया  हिंदी  :  भिलाई  में  कितने  विदेशी  प्रविधिक  कर्मचारी  हैं  तथा  क्या  हम

 प्रावस्था  भाजपा  कार्यक्रम  बना  रहे  हैं  कि  जिस  से  विदेशी  प्राविधिक  कर्मचारी  पर  aria हुए  बिना

 झपना  काम  कर  सकें
 ?

 श्री चि०  सुब्रह्माण्यम  :  हमें  जितने  व्यक्तियों  की  श्रावइ्यकता होगी  उतने  नियुक्त

 करेंगे  ।  १०  लाख  टन  संयंत्र  के  प्रथम  क्रम  के  निर्माण के  लिए  हम  १०००  रूसी  विशेषज्ञों  को

 नियुक्त कर  रहेथे  ।  परन्तु  विस्तार क्रम  में  हमारा  विचार  VUE  रूसी  विशेषज्ञ  नियुक्त  करने  का

 श्री  विभूति  मिलन  :  हिन्दुस्तान के  कारेस्पोंडेंट  ने  जो  किताब  लिखे  है  ब्लाक

 are रਂ  उसमें  कहा  गया  है  कि  भिलाई  तथा  ate  भी  जो  पब्लिक  सैक्टर  के  कारखाने  हें  उनमें

 आदमी
 ं  की

 कमी  है  जिस  की  वजह  से  उत्पादन  नहीं  बढ़  रहा है  ?  बया  इसकी  are  माननीय

 मंत्री  जी  ध्यान  गया  है  ?

 झष्यक्ष  महोदय  :  कसे  आदमी
 ?

 att  विभूति  मिश्र  :  हिन्दुस्तान टाइम्स  के  कारेस्पोडेंट  ने  च

 mea  महोदय  :  आप  कहिये  जो  कहना  चाहते  ट्रेंड  पर्सनेल की  बात  कर  रहे  हैं  या

 बाकी  आदमियों  के  बारे  में  कह  रहे  हैं  ।

 श्री  विभूति  मिश्र  :  उसने  लिखा  है  कि  जितने  हमारे  पब्लिक  सैक्टर  के  कारखाने हैं  शिलाई

 समेत  उनमें  ट्रेंड  प्राणियों  की  कमी  है  जिसके  कारण  उत्पादन  कम  हो  रहा  है  ।  मैं  जानना  चाहता

 हूं  कि  क्या  सरकार  का  ध्यान  उधर  गया  है
 ?

 महोदय  :  यही  तो  सवाल है  ।  भ्र  क्या  है  इसमे ं?

 सावित्री  निगम  :  कया  इसका  कोई  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  झ्रागामी वर्षों  में

 कितने  प्रविधिक  कर्मचारियों  की  झ्रावश्यकता  यदि  उत्तर  स्वीकारात्मक  हो  तो  aa

 प्रशिक्षण  का  कोई  प्रवस्थाभाजित  कार्यक्रम  बनाया  गया  है
 ?

 श्री चि०  सुब्रह्मण्यम  :  जी  हां  ।

 श्री  हाजी  :
 जब  प्रविधिक  कार्यक्रम का  विनियम  हो  जायेगा तब  क्या  श्रागासी  पांच

 वर्षों
 की

 हमारी  आवश्यकता  इससे  पूरी  हो  जायेगी
 !

 मूल  wea
 *

 सें
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 शो  चि०  सुब्रहमण्यम  :  जी  हां  ।

 राज्यों  से  प्रतिनियुक्ति  पर  जाये  हुये  भारतीय  प्रयास  सेवा  के  श्र  शिकारी

 1७४५०.  श्री  प्र०
 ठ  क्या  गृह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 केन्द्रीयसचिवालय में  विभिन्न  श्रेणियों  में  राज्यों  से  प्रतिनियुक्ति  )  पर
 भराये

 हुये  भारतीय  प्रशासन  सेवा  के  कितने  अधिकारी  हैं  ;

 इन
 अधिकारियों  को  प्रतिनियुक्ति  की  अवधि  में

 कितना  अतिरिक्त

 भुगतान  किया  जाता  है  ;

 राज्यों  के  भारतीय  प्रशासन  सेवा  के  अधिकारियों  विशेष  कर  ओवर-सचिव  की

 पदाली  में  लेने  के  क्या  विशेष  कारण  हैं
 ?

 मंत्रालय  a  राज्य-मंत्री  :

 अवर  सचिव  Re

 उप  सचिव  AC)

 ward  सचिव  oH

 सचिव  रेश

 कोई  अतिरिक्त  पारिश्रमिक  नहीं  दिया  जाता  है  |  इन  अधिकारियों को  वेतन  भारतीय

 प्रशासन  सेवा  LEXY  के  अधीन  दिया  जाता  है  ।

 इस  पद्धति  से  निम्न  लाभ  होते  हैं

 (१)  व्यावहारिक  प्रशासन  से  उच्च  नीतियां  अलग  नहीं  होती  हैं  अर्थात  प्रशासन  जनता

 तथा  उनकी  समस्याओं  को  प्रकार  समझ  जाता  है  |

 (२)  केन्द्र  से  लौटने  के  बाद  राज्यों  को  अखिल  भारतीय  दृष्टिकोण  के  अघिकारी

 मिल  जाते हैं  ।

 (२)  सिद्ध  वाले  झ्र धि कारियों  को  ऊंचे  पदों  के  लिये  चुन  लिया
 जाता

 है
 |

 (४)  सेवा से  देश  एक  प्रशासनिक इकाई  बन  जाता  है  ।

 शोर प्र०
 to  चक्रवातों  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  राज्यों  के  भारतीय  प्रयास  अधिकारियों

 हैं  ?

 को  सचिव  की  पदाली  में  लाने  से  यहां  के  सुर्पारिटेंडेंटों  को  पदोन्नति  के  अवसर  नहीं  मिल  पाते

 गयी  दातार  :  जी  नहीं  |

 जौ
 प्र०

 ०  चक्रवती
 :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  देश  के  विकास  के  लिये  सेवा  में  काम

 के  प्रति
 लगन  अत्यावश्यक है  ?  यदि  तो  केन्द्र  में  काम  कर  रहे  वरिष्ठ  अधिकारियों  के

 से
 भ्रिकारियों  को  ले

 कर
 पदोन्नति  से  उचित  किया  जा  रहा  है  ?

 दातार
 :

 भारत  सरकार  को  एक  सीमा  तक  सभी  राज्य  सेवाओं  से  श्रथिकारी लेने  होते

 नथा
 हैं  ।

 मल  अंग्रेजी  ज



 १२  aay  मौखिक  उत्तर म  RAE’

 मैंने  अभी  बताया कि  ऐसी  व्यवस्था  अवश्य  होनी  चाहिये  जिससे  यह  मालूम  हो  सके  कि  देश

 के  दूरस्थ  इलाकों  में  क्या  हो  रहा  दूसरे  जहां  तक  केन्द्रीय  सेवायों  का  संबन्ध  उनका  दावा

 है  कि  सरवर  सचिव
 की

 समस्त  पहली  उनके  लिये  रक्षित  होनी  चाहिये
 ।

 परन्तु  वेतन
 आयोग

 ने  इस

 wet  पर  विचार  किया  था  ate  इस  को  रह  कर  दिया  था

 श्री  दलजीत  इस  समय  भारतीय  प्रशासन  सेवा  में  बैठने  के  लिये  क्या  वायु  सीमा

 है
 ?

 mera  महोदय
 :

 यह  इस  प्रदान में  नहीं  भ्राता है  ।

 श्री  भक्त  जब  हमारे  सैक्रेटेरिएट  में  अच्छे  अनुभवी  कर्मचारी  मौजूद  हैं

 तब  कौन  से  विद्वेष  कारण  हैं  कि  राज्यों  से  लोग  लिये  जायें  ate  क्या  कोई  कोटा  फिक्स्ड  जसे

 अंडर  सेक्रेटरी में  खास  करके  कि  इतने  राज्य  सरकारों  के  लिये  जायेंगे  ?

 श्रेय  इसका  जवाब  दे  नहीं  दिया  गया  हू
 ?

 ati  क्त  दर्शन  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  किस  परिमाण  किस  संख्या  में  लिये

 जाते  क्या  इसका  कोई  कोटा  फिक्स्ड  है
 ?

 कोटा  निश्चित  नहीं  किया गया  हैं  परन्तु  wax  सचिव के  पद

 पर  इनको  रख  जाता  है  ।  में  यह  बता  देना  चाहता हूं  कि  ७३  प्रतिशत  पदों  पर  केन्द्रीय

 सचिवालय
 सेवा  के  कमेंट्री होते  हैं  तथा  भारतीय  प्रशासन  सेवा  के  ६  ८

 प्रतिशत  अ्रधिकारी  होते

 a  |

 fat  भागवत झा  माननीय  मंत्री  ने  बताया  कि  कई  कारणों  से  राज्यों से

 कारियों  के  केन्द्रीय  सचिवालय  में  लाया  जाता  है  |  क्या  सच  नहीं  है  कि  जब  ऐसी  मांग  की  जाती

 है  कि  अ्रधिकांश  राज्य  भ्रपेक्षित  संख्या  में  अघिकारियों  को  भेजने  में  समे  नहीं  होते  हैं  ?

 fait  हमने  विभिन्न  पदालियों  के  लिये  कोटा  निश्चित  कर  दिया  है  कौर  सामान्यतः

 राज्य  भारतीय  प्रशासन सेवा  के  अधिकारियों  की  सेवाओं को  हमें  देने  में  सहयोग दे  रहे  हैं

 गुनी  int)  केन्द्रीय  सरकार  इन  अधिकारियों  को  स्वयं  छांट  कर  लेती  अथवा  शल्य

 सरकार  अपनी  मरजी  से  जिसे  चाहे  भेजती  है  ?

 pat  इस  काम  के  भ्रनुसार  आवश्यकता  उन्हें  बता  देते  राज्य  wat

 सिफ़ारिशों  हमें  भेजती  हैं  ate  हम  उन्हें  स्वीकार  कर  लेते  हैं
 ।

 श्री  हरिश्चद्र माथुर
 :

 क्या  भ्र धि कारियों को  लेने  का  कोई  oa  है  तथा  यदि  तो

 ऐसा  किस  प्रकार  हो  जाता  है  कि  कुछ  राज्यों  के  अधिकारी  वरिष्ठ  पदाली  में  बहुतायत  में  हैं  तथा
 अन्य  राज्यो ंके  हू  ही  नही ं?

 श्री  प्रभुत्व का  कोई  टर्न  ही  नहीं  पहले  कुछ  राज्यों  के  बहुत  ही  कम

 ware  जाते  थे  परन्तु  जब  हमने  राज्य  सरकारों से  कहा  है  कि  ag  हमें  भ्रपेक्षित  कोटा  दें  aah

 ऐसा  करना  हमारे तथा  उनके  दोनों  के  हितों  में  होगा  ।  श्री  स्थिति  संतोषजनक है  ।

 श्री  भानु  प्रकाश  सिह
 :

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  अधिकारीगण  राज्यों  से  केन्द्र  को  कराते

 हं
 एक

 नियत  अवधि  के  safer  के  समाप्त  होने  के  पश्चात्  वापस  जाने  में  आनाकानी  करते

 अंग्रेजी *  में
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 केन्द्रीय हूँ  इस  का  क्या  कारण  ह ैद्र  नी  व  om | जी  सरकार  जिस  उत्सुकता  से  उनको  यहां  बुलाती  उस  उत्सुकता

 से  उन  को  वापस  नहीं  भेजती  भ्र  क्या  गवर्नमेंट  को  यह

 श्रष्यक्ष  क्या  ऐसा  सवाल  कर  लेंगे  ?  पहले  इतने  सवालों का  ही  जवाब

 लाने  दीजिये  ।

 नप्ता  |  इस  प्रकट  का  हम  कई  बार  उत्तर  दे  चुके  साधारणतया  एक  शारवती

 निश्चित कर  दी  गई  है  ।  ओवर-सचिवों के  लिये  तीन  उप-सचिवों के  लिये  चार  वर्ष  तथा  संयुक्त

 सचिवों के  लिये  पांच  वर्ष  हैं  |  में  सभा  को  यह  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  अपनी  अवधि  समाप्त  करने

 के  बाद  यथासंभव  शीघ्र  वापस  चले  जाते  हैं  तथा  प्राय  यहां  पर  आ  जाते हैं  |  परन्तु  जिनकी

 ara  की  हमें  आवश्यकता  होती  है  उनकी  अवधि  बढ़ा  दी  जाती  है  ।  ऐसा  जाना  होता

 रहता है  कौर  केवल  भराना  ही  नहीं  होता  है  ।

 माननीय  राज्य  मंत्री  ने  जो  कार्यक्रम  अभी  बताया  क्या  उसमें tat  हरि  fac  कामत

 अधिकारियों  का  चुनाव  राज्य  की  पिछली  में  प्राधिकारियों  की  संख्या  के  झन पात में  होता

 कया  इन  भ्र धि कारियों  को  सभी  राज्यों  से  चुना  जाता  है  अथवा  केवल  कुछ  राज्यों  से
 ?

 श्री  दातार  मेंने  यही  बताया  कि  हमने  यथासंभव  समानता  रखी  है  ।

 बसुमतारी  कया  सीधे  भरती  होने  वाले  भारतीय  प्रशासन  सेवा  के  अधिकारियों

 तथा  विभिन्न  सेवाओं  से  परीक्षा  में  बैठने  वाले  अधिकारियों के  बीच  कोई  पक्षपात  रखा  जाता  हैं
 ?

 श्री  दातार  :  यह  बेकार  का  है  परन्तु  इस  आरोप  को  नष्ट  करने
 के

 लिये  मैं

 तता  हूं  कि  उनको  एक  समान  समझा  जाता  है  ।

 रघुनाथ  सिंह  :  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  के  अनुभव  में  यह  बात  है  कि

 राज्य  सरकारें  अपने  प्रति  अफसरों  को  नहीं  भेजती  बल्कि  जो  अफ़सर  wey  नहीं  होते
 उनको

 भेजती  ह्
 ?

 दातार  में  यह  बात  ठीक  नहीं  समझता  हूं
 ।

 शी  न०  ला०  द्विवेदी  केन्द्रीय सरकार  ने  कुछ  भाई  ए०  एस०  भ्र धि कारियों
 को  विभिन्न

 राज्यों  में  तायनात  किया  जैसे  मद्रास  के  उत्तर  प्रदेश  उत्तर  के  केरल  इसी  तरह  से

 जगहों पर  भी  हैं  ।  इस  तरह  के  जिन  अधिकारियों को  केन्द्रीय  सरकार  ने  दूसरी  सरकारों से  ऋण

 पर  लिया  जोर  जो  राज्यों  में  काम  कर  रहे  में  जानना  चाहता  हूं  कि  वे  भी  उस  संख्या  जो  कि

 माननीय  मंत्री  महोदय  ने  दी  सम्मिलित  हूँ  या  उन  के  अतिरिकत हैं  ।  कितने  ऐसे  प्रतिकारी

 राज्यों  में  काम  कर  रहे  हैं
 ?

 शी  माननीय  सदस्य  कृपया  दूसरे  प्रश्न
 को

 सुचना  दें
 ।

 श्री  म०  ला०  frail  मेरे  प्रदान  का  क्या  उत्तर  है
 ?

 महोदय  :  इस  सवाल  का  जवाब  तैयार  नहीं  झ्र लाह दा सवाल  कर  लीजिये  ।

 श्री स०  ला०  डीके  दी  माननीय  मंत्री  सदन  के  पटल  पर  उत्तर  रख  दे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब

 सतत  ही  नहीं  करन  तो
 द  कत  रस

 अंग्रेजी
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 wares  सेना  मुख्यालय  का  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  विलय

 THORL  श्री  स०  भो ०  बनर्जी
 क्या  प्रतिरक्षा मंत्री  ८  १९६२ के  अतारांकित

 Te  संख्या  २८५१  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  कौर  सशस्त्र  सेना  मुख्यालय  के  कर्मचारियों  को  मिलाकर

 एक  करने  के  प्रस्ताव  को  afer  रूप  दिया  जा  चुका  है  ;

 यदि  तो  देर  होने  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 यदि  अन्तिम  रूप  दिया  जा  चुका  तो  उसका  क्या  ब्मौरा

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  जी  नहीं

 सशस्त्र  सेना  मुख्यालय  के  सैनिक  कर्मचारियों की  संस्थानों  से  उत्तर  नहीं

 मिले  इन  पुस्तक  के  विचार  सरकार  ने  मामले  के  बारे  में  मांगें  थे  ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 श्री  स०  Alo  धर्मो  क्या  सरकार  संस्थाओं  से  प्राप्त  जानकारी  के  पर

 निर्णय  लेंगे  अथवा  उन्होंने  पहले  ही  निर्णय  ले  लिया  है  ae  उसका  अनुसमर्थन  चाहते  हैं  ।

 रघुरामंया  :  निर्णय  लेने  से  पूरी  के  विचारों  पर  विचार  करना  होगा  ।

 wea  भ्रस्तिम  frog  मिल  जाने  की  are  है
 ?

 tet  रघु राम या
 :

 प्रभी  बताना  बड़ा  कठिन  मामला  कुछ  समय  से  लम्बित  है  ।

 इसमें  बड़ी  उलझनें  तथा  कठिनाइयां  हैं  ।

 हिन्द  महासागर  afar

 TORR.  श्री  दोनों
 कया

 क्या  वैज्ञानिक  श्रनुसन्धात  और  सांस्कृतिक-फार्य मंत्री

 यह  बताँने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  हिन्द  महासागर  अभियान  की  उप पत्तियों  का
 पता

 है  जिसमें  बताया  गया  था  कि  उन्हें  हाल  में  aes  सागर  ak  बंगाल  की  खाड़ी  में

 विभिन्न  गहराइयों  पर  पानी
 की

 एक  ऐसी  विस्तृत  तह  का  पता  लगा  हँ  जिसमें  हाइड्रोजन

 का  जमाव  हे  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  वर्ष  १९५७  में  भ्र रब  सागर  में  लाखों  मछलियों  के  अचानक
 मर

 जाने  का  एक  कारण  यह  भी  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या

 1  वैज्ञानिक  अनुसन्धान  कौर  सांस्कृतिक-कार्यमंत्री  हुमायूं
 :

 जी  हां

 ae  कोई  वक्तव्य  देने  से  पहले  आंकड़ों  की  सावधानी  से  तथा  पुरी  जांच
 करानी  होगी  ।

 श्री  दीनेन  भट्टाचाये  बंगाल  की  खाड़ी  क्या  अरब  सांगर  में  हाइड्रोजन  सल्फाइड

 मैं  भविष्य  में  इकट्ठा  होने  को  रोकने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का
 ह

 मूल  अंग्रेजी  में
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 rant  हुमायूँ  कबीर
 :

 पहले  हम  पूरा  झ्रध्ययन  तथा  सर्वेक्षण  करना  हिन्द

 महासागर  अभियान  तीन  झथवा  चार  वर्षों  तक  काम  करेगा  जब  झांकड़े  मिल  जायेंगे

 तब  उनका  उचित  अध्ययन  किया  जायेगा  ।  उसके  बाद  हम  जो  भी  संभव  होगी  वह  कार्यवाही

 करेंगें  ।

 श्री  दीनेन  भट्टाचार्य
 :

 अध्ययन  के  परिणाम  हमें  कब  तक  मिल  जाने
 की

 ara

 fait
 हुमायूंनू कबिर

 afar  :
 मेंने  कभी  बताया  fe  इस  afqart  को  चार  वर्ष  लगेंगे  ।

 TERR  में  काम
 आरम्भ  होगा  कौर

 १९६६
 में  खत्म  होगा  ।  परन्तु  प्रतिवेदन  ज्यूं  ज्यूं  आते

 जायेंगे  हम  उन  पर  विचार  करते  रहेंगे  ।  परन्तु  जब  तक  पूरी  जांच  नहीं  हो  जाती  है  तब

 तक  afar  उत्तर  नहीं  दिया  जा  सकता

 fet  नरेन्द्र सिंह  महीड़ा  क्या  सरकार  को  विचार  हिन्द  महासागर  अभियान  से  संबंधित

 श्रमुसंधान  कार्यालय  स्थापित॑  करने  का  है
 ?

 श्री  सायत  कबीर
 :

 यह  अनुसन्धान  कार्यालय  नहीं है  परन्तु  इस  अभियान के

 फलस्वरूप  कुछ  अनुसंधान  पस्तियों  का  विकास  होगा  ।  उदाहरणतः  हमने  कीचीन में  एक

 एकक  स्थापित  करने
 का

 निर्णय  कर  लिया  है  जिसमें  सामुदायिक  जीवों  वनस्पति  का

 अध्ययन  होगा |

 श्री  म०  ला०
 में  जानना  चाहता  हूं  कि

 सरकार
 ने  इस

 एक्स्पेडिदान

 द्वारा  या  दूसरे  ढंग  से  यह  पता  लगाया  है  कि  समुद्र  की  लहरों  से  बिजली  पैदा
 की  जा

 सकती  है  या  नहीं
 ?

 यदि  तो  उस  के  सम्बन्ध  में  क्या  रिसर्च  यहां  चल  रही
 e?

 tat  gaia  कबीर
 :

 यह  एक
 सामान्य  परवन  हैँ  जो  इस  से  उत्पन

 नहीं  होता

 श्री  कृष्ण  चन्द  पन्त
 :

 इस  देश  में  गन्धक  की  बहुत  कमी  होने  के  कारण  सरकार

 का  विचार  समुद्र  के  हाइड्रोजन  सल्फाइड  से  गन्धक  निकालने  की  संभावना  का  म्रध्ययन  करने

 का

 Req  सहोदय
 :  महासागर से  ।

 जी  af  |
 fat  Fo  चं०  पन्त

 :

 fat  हुमायूं
 कबीर

 :  मेंने  जसा  प्रभी  बताया  कि  पहुंची  रिपोर्ट  से  मालूम  होता  है  कि

 कुछ  क्षेत्रों  में  हाइड्रोजन सल्फाइड  बड़ी  मात्रा  में  जमा  परन्तु  वहां  पर  बड़ी  गहराई

 है  कौर  इसको  वहां  a  निकालने  के  बारे  में  तभी  उत्तर  दिया  जा  सकता  है
 जब

 हमें  यह

 मालूम  हो  जाये  वहां  पर  भांडार  क्या  है  तथा  उसको  वहां  से  आसानी  से  केसे  निकाला  जा

 सकता  के  afer  पहलू  इरादी  की  भी  गीता  करनी  है  ।

 श्री  दाजी  :  सरकार  मछली  व्यापार  पर  इसके  बुरे  प्रभाव  को  रोकने  के

 लिए
 भी

 कोई  कार्यवाही कर  रही  है  ?

 शी  हुमायूं
 कबीर  अभियान इस  प्रदान  की  भी  जांच  करेगा  ।  क्या  इस  हाइड्रोजन

 सल्फाइड  के  कारण  मछली  बहुत  मर  रहीं  हैं  इस  मामले  at  जांच  भी  करनी  होगी
 ।

 4 ब ग् प्रेजी
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 yay  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  मछलियों  के  मरने  का  कारण

 जानने  में  चार  वर्ष  लगेंगे  |  परन्तु  कलकत्ते  में  मिलो  के  संभरण  में  कमी  होने  के  कारण

 हाइड्रोजन  साइड  से  अधिक  मात्रा  में  मछलियों  के  मरने  के  कारण  सरकार  का  विचार

 या  कार्यवाही करने  का  है  जिससे  ऐसा  न

 श्री  हुमायूं  कबीर :
 में  समझता  हूं  कि  मेरे  माननीय  मित्र  सरकार  से  वास्तविक

 कारण  जानने  से  पहले  कोई  कार्यवाही  करने  को  नहीं  कहेंगे  ।

 tail हेम  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  कुछ  समय  पहले  रूसियों  को  सामुद्रिक

 तलहटी  में  एक  बहुत  बड़ा  दैत्य  मिला  यदि  तो  सरकार ने  ऐसी  साधनों

 से  यह  जानने  का  प्रयत्न  किया  है  कि  क्या  मछलियों  की  मृत्यु  इस  दैत्य  की  बहुभक्षी  आदत  के

 कारण हुई  है  ?

 pat  हुमायूंनू कबिर कबीर  :  माननीय  सदस्य  ने  मुझे  जानकारी  दी

 भागवत  जा  आजाद  :.  पहले  पूछे  गए  अनुपूरक  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  ॥

 जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  सरकार  का  विचार  समुद्र  के  हाइड्रोजन  सल्फाइड  से  गन्धक

 की  संभावना  की  जांच  करने  का  है  ?

 श्री  हुमायंन कबिर कबीर  :  इसकी  सूचना  हमें  हाल  में  ही  मिली  हैं  श्र  हम  इसकी

 जांच  करेंगे  कि  क्या  किया  जा  सकता  है
 ?

 हरि  विष्णु  कामत  :.  यदि  मेंने  माननीय  मंत्री  का  उत्तर  ठीक  सुना  ह  उन्होंने

 wet के  भाग  झर  का उत्तर  a  दिया  था  में  यह  जानना  चाहता हूं

 fe  किस  कारणवश  बेचारी  मछलियां  बंगाल  की  खाड़ी  में  नहीं  मरीं  तथा  ae  सागर  में

 ही  मरी ं?  कया  बंगाल  की  खाड़ी  में  हाइड्रोजन  सल्फाइड  का  कोई  विरोधी  तत्व  है  ?

 महोदय
 :

 जांच  से  स्थिति  का  पता

 tat  हुमायूँ  कबीर :  मेंने  भाग  के  उत्तर में  न  कहा  है  परन्तु  भाग

 के  उत्तर में  में  बड़ा  प्रसन्न  होता  यदि  माननीय  सदस्य  ने  मेरी  बात  ठीक  तरह  से

 होती  |

 श्री  मुहम्मद  इलियास
 :

 गत  कुछ  वर्षों  से  हिल्सा  मछली  की  बहुत कमी  है  जो  कुछ

 पहले  अगली  नदी  में  बहुत  उपलब्ध  थी  यह  कमी  समुद्र  में  हाइड्रोजन  सत्फाइड  इकट्ठा

 न  जाने  के  कारण  हुई  है  अन्य  कारणों  से  हुई

 गश्रध्यक्ष  महोदय
 :

 हिन्द  महासागर  अभियान  से  अब  हम  हुगली  नदी  के  बारे  में

 रहे  अगला

 पाकिस्तानी  कौर  चीनी  लोगों के  लिये  छात्रवृत्तियां

 नैनन  9¥Q  श्री  गो०  :  व्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  भारत  में  के  लिये  पाकिस्तानी  ate  चीनी  राष्ट्र जनों  को

 छात्रवृत्तियां  देती

 मूल  अंग्रेज़
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 उनकी  संख्या  कितनी  है  ;  ak

 छात्रवृत्तियां  कित  विषयों  के  अध्ययन  के  लिये  दी  जाती  ह
 ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०

 पाकिस्तानी  राष्ट जन  श्रीमान  ।

 श्रीमान  | पीनी  राष्ट्र जन

 पाकिस्तानी  राष्ट्र जन  PER2-F2  के  लिए  २,  परन्तु  तक  कोई

 नाम  निर्देशन  प्राप्त  नहीं  हुमा

 उन  सब  विषयों  के  लिए  जिनके  लिए  भारत  में  सुविधायें  मौजूद  हैं  ।

 fet गो०  मिलती  :  इस  बारे  में  सरकार  की  नीति  पर  चीनी
 अआनक्मण नका

 का
 कोई

 प्रभाव  पड़ा  है  ?

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  :  सरकार  अपने  विश्वविद्यालयों के  दरवाज़े  खुले  रखेंगी  |

 श्री  यदा पाल सिंह  :  कया  में  जान  सकता  हूं  कि  पाकिस्तान  में  झर  चाइना  में  भारत  के

 कितने  नागरिक  स्कालरशिप ले  रहे  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  उन्होंने कह  दिया

 fait  त्रिदिव  कुमार  क्या  पाकिस्तान  सरकार ने  यह  छात्रवृत्ति  योजना

 स्वीकार  कर  ली  है  वह  इससे  सहमत  हो  गई

 >
 }  डा०  का 0०  ला०  श्रीमाली  :  यह  योजना  मित्र  राष्ट्र  मण्डल  छात्रवृत्ति  प्रोग्राम  के  श्रन्तगंत

 |  माननीय  सदस्य  को  विदित  है  कि  झ्राक्सफोड  कान्फ्रेंस  में  मित्र  राष्ट्र  मण्डल  के  सभी

 देशों  ने  छात्रों  की  wear  बदली  करने  का  प्रस्ताव  किया  था  atk  भारत  ने  भी  ऐसा  ही

 प्रस्ताव  किया  था  |  इसी  योजना  के  अन्तर्गत  पाकिस्तान  को  एक  छात्रवत्ति  दी  गई  है  ।

 श्री  कुमार  हमने  प्रस्ताव किया  है  यह  ठीक है  परन्तु  क्या

 पाकिस्तान  ने  इसे  स्वीकार  कर  लिया  है
 ?

 का०  ला०  श्रोमालो  पाकिस्तान का  एक  छात्र  अध्ययन  कर  रहा है

 उन  छात्रवृत्तियों  के  लिए  हमें  नाम  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  जो  वर्ष  PERR-  के  लिए दी  गई

 %  |

 और  =
 fait

 नरेन्द्र
 सिह

 महिला  क्या  यह  पारस्परिक  व्यवस्था है  ALS  तो  क्या

 पाकिस्तान  भारतीयों  को  कोई  छात्रवत्ति  देता

 का०  Alo  श्रीमाली
 वे

 भी
 मित्र  राष्ट्र  मण्डल  के  सदस्य  हैं  ate  उन्होंने  भी

 छात्रवृत्तियां दी  हैं

 fait  दी०  चं०  शर्मा  :  पाकिस्तानी  छात्र  किन  विशिष्ट  विषयों के  अध्ययन  के  लिये

 जाते

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली :  पाकिस्तान  का  चियार्थी
 orf ह  न्यय  नाज  म  विज्ञान  में  पी०  एच०  डी०

 के
 लिए

 भारतीय
 कृषि  Aaa  संस्था  में  went  कर  रहा

 मूल  अंग्रजी  में
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 समय  प्रदेश  में  कोयला  खनन  झ्र धि कार

 कि
 ं

 TFOVUY.  श्री  बिशन  चन्द्र  सेठ
 :

 कया  खान  इंधन  मंत्री  यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार से  कहा  है  कि  उसे  राज्य  में

 अपनी  कोयला  खानों  से  कोयला  निकालने  का  अधिकार  दिया  जाये  ;

 यदि  तो  उनकी  प्रार्थना  कहां  तक  स्वीकार  की  गई

 यदि  नहीं  तो  इसके  कारण  क्या  हैं  ;

 क्या  इस  प्रकार  की  प्रार्थना  किसी  राज्य  द्वारा  भी  की  गई  है  ;

 (=)  यदि  तो  किन  राज्यों  द्वारा शर  उनके  संबंध  में  सरकार  का  निर्णय  क्या  है
 ?

 tart  ate  इंधन  मंत्री  के  सभा-सचिव  :  से
 मध्य  प्रदेश  राज्य  में

 कोयला  खानों  से  कोयला  निकालने  की  भ्रनुमति  के  लिये  मध्य  प्रदेश  सरकार  का  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव

 न  था  ।  मध्य  प्रदेश  राज्य  विद्युत्  बोर्ड  ने  सतपुरा  तापीय  ्य  केन्द्र  की  आवश्यकता  पूर्ति  के  लिये

 पाथेरखेड़ा  कोयला  खान  खोलने  की  प्रार्थना  की  थी  ।  राज्य  सरकार को  सूचित  किया  गया
 था  कि

 राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  शर  राज्य  सरकार  कोरबा  खान  के  संचालन  में  पहिले  से  ही  सहयोग

 कर  रह ेहैं  पाथेरखेड़ा  कोयला  क्षेत्र  के  लिये  भी  वैसा  ही  नमूना  अपनाया  जा  सकता  है  ।

 केवल  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  राज्य  में  कोयला  क्षेत्रों  के  विकास  के  बारे  में  विशिष्ट

 प्रस्ताव  भेजे  थे  ।  इस  संबंध  भारत  सरकार  कौर  राज्य  सरकार  के  बीच  एक  करार  हुआ  है  |  उक्त

 करार  एक  प्रति  १०  ERR BT को  सभा  पटल  पर  रखी  जा  चुकी  है
 |

 नन श्री  बिशन  चन्द्र  सेठ
 :

 में  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  बंगाल  गवर्नमेंट  के  लिये  सरकार  ने  यह

 निश्चय  किया  है  कि  वह  प्रांत  पहिले  कोयला  दौर  उसके  बाद  जब  प्रांत  का  सेटिस्फेक्शन

 हो  जाये  तो  डिस्ट्रीब्यूशन करे  ?

 खान  इंघन  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 :  जो  फाजिल  कोयला  रहेगा

 उसको  कोल  कंट्रोलर बांट  देगा  ।

 fat  हेम  बरुआ  :
 इस  बात का  ध्यान  रखकर  कि  परिचित  बंगाल  सरकार  को  झ्र पनी  कोयला

 खानों
 से  कोयला  निकालने  ar  ger  अधिकार  दे  दिया  गया  इसका  क्या  कारण  है  कि  सरकार

 विभिन्न  राज्यों  में  कोयला  खानों  के  मामले में  विभिन्न  सिद्धांत  अपनाती  है  ?

 श्री  हजरनवीस
 :

 यदि  कोई  राज्य  सरकार  प्रस्ताव  करती  तो  उस  पर  विशेषतानुसार  विचार

 होगा ।  परन्तु  सभी  राज्यों के  लिये  समान  wife  अपना  सरकार के  लिये  संभव  नहीं

 श्री  हाजी
 :

 बया  यह  सच  नहीं  है  कि  कोरबा  क्षेत्र  में  कोयला  निकालने  की  जिसका

 सुझाव  मध्य  प्रदेश  सरकार
 या

 राज्य  विद्युत  बोर्ड  ने
 दियां  स्वीकार नहीं  हुई  क्योंकि  दर  के  बारे

 में  विवाद  है
 ।

 यदि  पश्चिम  बंगाल  को  खान  चलाने की  भ्र नुम ति  दी  जाती  है  तो  अन्य  राज्यों  को

 जो  खानें  चलाना  चाहते  अनुमति  क्यों  नहीं  दी  जाती
 ?

 शी  हज रन बीस :  हम  नहीं
 जानते

 कि
 मध्य

 प्रदेश  विद्युत  बोर्ड  ने  ऐसी  प्रार्थना  किस  कारण

 ————_——_—_$_———
 की

 ।
 जैसाकि  हम  पहिले  कह  चुके  फेंकी  मध्य  प्रदेश  सरकार  कौर

 राष्ट्रीय
 कोयला  विकास  निगम

 —

 मूल  अंग्रेज़ी  में
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 जो  भारत  सरकार  की  एजेंसी  सहयोग  है  ।  हमने  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  सूचना  दिया  है  कि  हम

 उस  पर  सहयोग  कर  सकते  Fl  उसके बाद  हमें
 उनसे

 कुछ  प्राप्त नहीं  झा  है  ।

 श्री  भगवत  झा  :  क्या  बंगाल  सरकार  के  साथ  करार  होना  सरकार  की  नीति  बनाने

 का  कोई  घातक है  कि  कोयला  खान
 वाले  राज्यों

 को  कोयला  बाहर  भेजने  से  पहिले मांग

 पूरा  करने  का  भ्र धि कार है  ?

 श्री  हज रन बीस :  हमने  पश्चिम  बंगाल  के  एक  विशिष्ट  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  था

 जैसा  कि  मैं  पहिले  कह  चुका  उससे  हम  किसी  एक  सिद्धांत  से  नहीं  बन्ध
 जाते

 ।
 यदि

 राज्य  सरकारें

 प्रस्ताव  करें  उनसे  कोयला  धन  AT  उत्तम  प्रयोग  होने  की  संभावना  तो  उत  पर  समुचित ७  AS

 विचार किया  जायेगा

 श्री  जसवन्त  मेहता  :  माननीय  मंत्री ने  कहा  था  कि  विभिन्न  राज्यों के  बारे  में  कोई  समान

 नीति  नहीं  है  ।  भारत  सरकार  की  क्या  नीति  है  ?

 हज़र नवीस  प्रत्येक  प्रश्न  तथा  सुझाव  पर  उसके  विशेषता ग्र ों  के  भ्र तु तार  विचार

 |

 सांस्कृतिक  करार

 1७५५.  श्री  रवीन्द्र  बर्मा  :  क्या  वैज्ञानिक  अनुसन्धान  ale  सांस्कृतिक-कार्ये  मंत्री

 १९६२  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  १०२९२  के  उत्तर के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार ने  वर्ष  १९५६  के  बाद  स्वतंत्र हुये  किसी  और  एशियाई देश  के

 साथ  सांस्कृतिक करार  किये  हैं  ;

 सर्दी  तो  उन  देशों  के  क्या  नाम  हैं  पौर  करारों  का  बया  स्वरूप  है  ?

 वैज्ञानिक  श्रनुसन्घान  शौर  सांस्कृतिक  कार्य-मंत्रो  हुमायूं  :  श्रीमान्  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्री  रवीन्द्र  बर्मा
 :

 पिछले  पांच  वर्षों  में  हाल  में  स्वतंत्र  हुये  फीकी  देशों  के  साथ  हम  सांस्कृतिक

 करार  क्यों  नहीं  कर  सके  हैं  ?

 fat  हुमायूं  कबीर  मुख्य  करार  यह  है  कि  ऐसे  करार  करने  की  पहिले  साधारणतया  अन्य
 देशों  की  atc  से  हुई  और  हमारा  विचार  है  कि  व्यवहारिक  में  करार  होने  या  न  होने  से  कोई

 नहीं  पड़ता  है  ।

 डा०  गोबिन्द  दास :  भ्र भी  चाहे  एग्रीमेंट  ने  हुये  लेकिन  कया  कुछ  देशों  से  इस  संबंध  में

 पढ़ी  चल  रही  है  कौर  नहीं  चल  रही  है  तो  क्या  आगे  कुछ  लिखा  पड़ी  चलने  की  श  की  जा

 सकती  है  ?

 श्री  हुमायूं  कबीर  :  मैंने  कहा  हम  इस  बारे  में  कदम  नहीं  उठाना  चाहते  |  लेकिन  इस की  वजह

 से  कल्लूरी  एक्सचेंज  बन्द  नहीं  रहता  ।  जिस  मुल्क  से  कोई  एग्रीमेंट  नहीं  जैसे  यूनाइटेड  किंगडम

 कौर  Jo  एस०
 वहां  से

 भी  एक्सचेंज  हो
 रहा  है

 झर
 दुसरे  मुल्कों  से  भी

 हो
 रहा

 श्री  दी  चं०  शर्मा  :  अफ्रीका  के  किन  देशों  के  साथ  हमारी  सरकार  का  सांस्कृतिक  याद न

 प्रदान है  ?
 eS  एएए  कटक  टट  शए  a

 1  मूल  भ्रंग्रेज़ी  में
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 batt  हुमायूं  कबीर
 :

 इस  प्रश्न  का  उत्तर  पिछली  बार  दिया  गया  था  ।

 श्रीमती  सावित्री  निगम  क्या  करार  वाले  देशों  को  जाने  वाले  हमारे  सांस्कृतिक  दलों  को

 वहां  कोई  विशेष  लाभ  प्राप्त  होता  है
 ?

 श्री  हुमायूं  कबीर  :  इससे  कोई  विशेष  नीति  नहीं  परन्तु  दूसरी  झोर  सांस्कृतिक

 करार  करने  से  वे  उत्पन्न  हो  जाती  हैं  जो  हम  पूरी  नहीं  कर  सकते ।

 boat  रवीन्द्र  वर्मा  :  क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  हमने  प्रभी तक  तरीका  के  हाल  में  स्वतंत्र

 हुये  इन  देशों  में  से  किसी  से  कोई  सांस्कृतिक  करार  नहीं  किया  है  जबकि  इन्हीं  पांच  वर्षों  में  हमने

 अरन्य  नौ  देशों  से  करार  किये  हैं  इससे  यह  भावना  उत्पन्न  हो  गई  है  कि  हमने  इन  देवों  से  सांस्कृतिक

 करार  करने  को  कम  महत्व  दिया  है  यदि  तो  इसे  दूर  करने  के  लिये  सरकार  का  विचार

 कायवाही करने  का  है  ?

 शो  हुमायूं  कबीर  :  में  बता  चुका  हूं  कि  करारों  के  बिना  भी  सांस्कृतिक  श्रमदान-प्रदान  होता

 है  हमने  उन  देशों  को  जिन्होंने स्वयं  पहिल  किसी  से  क्रोध  करार  नहीं  किया  है  क्योंकि

 सामान्य  यह  है  कि  सांस्कृतिक  झ्रादान-प्रदान  करारों  के  बिना  किया  जाये  ।  अफ्रीकी  देशों  के

 बारे  में  चालू  और  वित्तीय  वर्ष  में  सांस्कृतिक  प्रतिनिधिमंडल  भेजने  कौर  उन  देशों  से  ऐसे

 ही  प्रतिनिधिमंडल बुलाने  का  विचार  है  ।  हम  भारत  प्रयास  प्रशिक्षण  के  लिये  श्रमिक  देशों  का

 अधिकारी  प्रतिनिधिमंडल भी  बला  रहे  हैं  ।

 सबलगढ  ,  मध्य  प्रवेश  में  सिमट  कारखाना

 TF ONE  श्री  राम  सेवक  :  क्या  इस्पात  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  में  गैर  सरकारी  क्षेत्र में  एक  सीमेंट

 कारखाना  खोलने  का  लाइसेंस  मंजर  किया  है  ;

 यदि  तो  कारखाने  में  सीमेंट  के  वारिक  उत्पादन  का  क्या  लक्ष्य  है  ;  कौर

 यह  लाइसेंस  जिस  पक्ष  को  मंजूर  किया  गया  उसका  क्या  नाम  है
 ?

 कौर  भारी  उद्योग  मंत्रालय  में
 उपमंत्री

 |: ह.
 चं०

 :
 श्रीमान  ।

 ate  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होत े।

 बहरों के  लिय  asa  श्रोॉलम्पिक

 1७५७.  श्रीमती  साबित्री  निगम
 :

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कया

 गूंगों  को  प्रशिक्षित  करने
 के  संबंध  जिससे  वें  बहरों  के  लिये  fara  ओलम्पिक  में  भाग  ले  कोई

 प्रबन्ध किया  गया  है  ?

 शिक्षा  मंत्रालय
 म  उपमंत्री  सौंदर्य  :  नहीं ।

 देते  ।

 पश्  भक्त  दर्शन :  पहिले  बाप  प्रदान  संख्या  ७५६  पर  तो  सवाल  पूछने  का  भ्र वसर  दे

 मूल  अंग्रेजी में
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 अध्यक्ष  महोदय  :  सवाल  करने  वाले  उठे  नहीं  प्र
 प्राय

 देर  से  उठे
 ।  इसलिये  मैंने  दूसरा

 सवाल  बला  लिया  |

 श्रीमती  सावित्री  निगम  :  क्या  दिक्षा  मंत्रालय  ने  किसी  बहरे  व्यक्ति  को  ओलम्पिक  में  भाग

 लेने  के  लिये  कोई  गधे  दिया  है
 ?

 श्रीमती  सौन्दर्य  रामचन्द्रन  :  नही ं।

 ।  श्रीमती  साबित्री  निगम  :  क्या  माननीय  मंत्री  को  विदित  है  कि  afer  भारतीय  बहरों

 तथा गूंगो ंकी  फीकेशन को  स्कैन्डीनेविया  में  श्रोलम्पिक  में  भाग  लेने  के  लिये  कोई  श्रमदान  दिया

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  नही ं।

 श्रीमती  सौन्दर्य  रामचन्द्रन  :
 नहीं  ।

 पिछड़े बड़े  :  कया  इन्दौर  के  सैफ  ग्रौर डम्ब सकल स्कूल  ने  कुछ  लड़के  तैयार  किये हैं  are  सेंटर  को

 लिखा है  कि  उनको  इसमें  मदद  दी  जाये ?

 महोदय  :  यह  पूर्वानुमान  किया जा  सकता  है  कि  इस  प्रश्न  के  प्रत्येक

 प्रश्न  का  उत्तर  होगा  ।

 श्री  हरि  वीणा  कामत  :  बहरे व  गूंगे  दोनों ?

 निर्यात  संबद्ध

 fous.  श्री  प्र०  चे  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  उन्होंने  अपने  हाल  के  बम्बई  के  दौरे  के  दौरान  निर्यात  बढ़ाने की  संभावनायें

 के  सम्बन्ध  में  इंडियन  मर्चेट  स  चैम्बर  कार्यकारिणी स्मिति  के  सदस्यों के  साथ  बातचीत  की

 थी

 यदि  तो  क्या  बातचीत  के  दौरान  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  ae  प्रोत्साहन  देने
 की

 भाग  पड  आध  फिया  गवा  aT

 )  afe  at,  तो  उनकी  मुख्य  मांग  क्या  है  तथा  उसके  बारे  में  सरकार  के  क्या  विचार

 हैं
 ?

 मंत्रालय  म  उपमंत्री  (staal  तार कद वरी  श्रीमान  |

 (77)  भ्र नौ पचा  रिक  बात  चीत  हुई  थी  कौर  किसी  भी  विशिष्ट  प्रस्ताव  पर  ज़ोर

 देने  या  विचार  करने  का  कोई  मौका  न  था  ।

 बात  चीत  में  कुछ  सदस्यों  ने  निर्यात  सम्बन्धी  प्रोत्साहन  की  बात  उठाई  थी  ae  वित्त  मंत्री

 ने  कहा  था
 कि

 भारत  का  उद्योग  पूर्ण  अवस्था  में  झा  गया  है  और  उसे  पैरों  पर  खड़ा  होना

 चाहियें  ।
 केवल  निर्यात  से  ही  विकास  ऋणों  का  भुगतान  किया  जा  सकता  है  प्रौढ़  अन्त  में

 की  व्यवस्था  बनाई  जा  सकती  है  ।  संभव  है  कि  कुछ  वस्तु ग्न ो ंके  निर्यात-संवर्धन के  लिये  कुछ

 समय
 तक  प्रोत्साहनों  की  श्रावस्यकता

 परइ  ere  ran  निर्भरता

 नहीं  होनी

 चाहिये  ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 १२  १८८४  मौखिक  उत्तर  २६०७

 tat प्र०  चे  बच्चा  क्या  निर्यात-संवर्धन  के  लिये  प्रोत्साहन  के  रूप  में  राय-कर  परिहार

 की  तीन-स्तरीय  व्यवस्था  है  ?  यदि  तो  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 तार कद वरी  सिन्हा
 :

 माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  मुदलियार  समिति  ने
 निर्यात

 संवर्धन  के  लिये  तीन-स्तर  वाली  प्रणाली  का  सुझाव  दिया  है  ale  वह  विचाराधीन है  ।

 fat प्र०  चं०  बरुआ
 :

 क्या  उस  बैठक  में  चर्चा  के  समय  वित्त  मंत्री  ने  बताया  था  कि

 प्रकार के  प्रोत्साहन  सम्बन्धी  प्रस्ताव  हैं  ?  वे  अन्य  प्रस्ताव  कया  हैं
 ?

 1  श्रीमती  तारकेश वरी  सिन्हा :  प्रोत्साहनों  का  स्वरूप  प्राप्त  होने  वाले  प्रस्तावों  पर  निर्भर

 aia  aaa  ही  विचाराधीन रहते  हैं  ।

 श्री  त्यागी  :  क्या  सरकार का  विचार  विदेशों  को  निर्यात  करने  में  सहायता  देने  के  लिये

 देश  में  उपभोग  होने  वाली  के  उत्पादक  उद्योगों  पर  उपकर  लगाने  का  है
 ?

 तारकेश्वर  सिन्हा
 :

 इस  बारे  में  कोई  निश्चय  नहीं  किया  गया  है
 ।

 पैनी  भागवत  का  आजाद
 :

 क्या  सरकार  उपभोक्ता  की  सुविधा  कम  करके  नहीं  अपितु

 परिवहन  का  व्यय  तथा  कच्चे  माल  की  लागत  कम  करके  निर्यात  बढ़ाने  की  नीति  की  जांच  कर  रही

 है  या  उनका  विचार  उपभोक्ता  के  बदले  निर्यात  बढ़ाने  की  नीति  को  बढ़ावा  देने  का  है  ?

 १  श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :.  सरकार  उपभोक्ता  की  मांग  पूरी  न  करके  निर्यात  बढ़ाने

 सरकार का  उस  समय  तक  कभी  विचार  नहीं  करती  जब  तक  fr  ऐसा  करना  संभव न  हो  जाय

 को  इसका  निरन्तर  बोध है  भ्र ौर  मामले  में  सुघार  करने  का  प्रयास कर  रही  है  ।

 श्री  gaia  गीत  क्या  सरकार  को  पटसन  के  लिये  पाकिस्तान  जैसी  निर्यात  बोनस

 योजना  लागू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है
 ?

 यदि  तो  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 तार केश्य री  सिन्हा  :  ये  विस्तार की  बातें  हैं  ।  मैं  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री

 की  भ्र  से  उत्तर  नहीं  दे  रही  हूं  ।  मैं  नहीं  जानती  कि  सरकार  का  ऐसा  विचार  है  या  नही ं।

 श्री  मुरारका  :
 क्या  निर्यात  संवर्धन  के  लिये  उप-कर  लगाने  का  यह  प्रशन  भी  सरकार

 विचाराधीन  है  या  यह  निर्मित  रूप  से  छोड़  दिया  गया  है
 ?

 प  श्नीमती  तार कश् वरी  सिन्हा  में  पहिले  ही  कह  चुकी  हूं  कि  यह  अभी  विचाराधीन है  ।

 दब्दकोदा

 a  सिद्ध  प्रसाद  कया  वैज्ञानिक  प्रैनसर च्झ  प्रौढ़  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 (=)  क्या  यह  सच  हूँ  कि  साहित्य  झकादेसी  ने  द्विभाषी  शब्दकोष  प्रकाशित  करने  की  एक

 योजना  बनाई  है  ;

 यदि  तो  ऐसे  शब्द  कोश  किन  भाषाओं  में  प्रकाशित  करने  का  प्रस्ताव  ak

 ये  द्विभाषी  दाब्दकोश  ae
 प

 तक
 शत  हो  जायेंगेਂ

 ?

 भ्रंग्रेजी  में
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 श्रतसन्घान श्रौर सांस्कृतिक कौर  सांस्कृतिक  कार्यमंत्री  हुमायूं  जी  नही ं।

 are  सवाल  पैदा  नहीं  होता  |

 श्री  सिद्धपुर  प्रसाद  कया  माननीय  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस

 पर  कुल  कितना  रुपया  खर्च  होगा
 ?

 श्री  gard  कबीर  मेंने  अभी  बतलाया है  ।  उन्होंने  अपने  में  पुछा  था  कि
 साहित्य

 अकादमी  ने  कोई  योजना  बनाई  है  या  नहीं  तो  मैं  ने  उसका  उत्तर  दे  दिया  कि  साहित्य  अ्रकादमी  ने  कोई

 नहीं  बनाई  |

 एवरो--

 (  श्री  सुरेन्द्र  पाल  सिंह

 ps | *iago  J  श्री  रामेश्वर  टांटिया

 श्री प्र०

 बया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  में  निर्मित  एवरो--  की  हाल की  दक्षिण  एशिया

 के  देशों  की  उड़ान

 afore  m7 fee frarg 2  से  बहुत  सफल  सिद  हुई

 et  कई  देश  ने  हमसे इन

 विमानों  को  खरीदने  में  रुचि  ak

 यदि  तो  किन  देशों  ने  विमान  खरीदने  की  इच्छा  व्यक्त  की  है
 ?

 प्रतिरक्षा मंत्री  कृष्ण  मेनन  ate  कानपुर में  बना  एवरो-

 बर्मा  और  कम्बोडिया की  प्रदर्शन  यात्रा  से  वापस झा  गया  है  |  मुख्य  प्रयोजन

 जानकारी  देना  संभावी  खरीदारों  की  रुचि  पैदा  करता  था  |  विमान

 इन  सब  देशों  में  प्रयाप्त  हन्  पदा  कर  दी  है  ।

 इस  प्रदर्शन  उड़ान  के  बीच  विमान  तथा  चालकों  ने  ७०  घन्टे  उड़ान  की  |  सारी  उडान  में

 विमान  की  मशीन  पुर्णतया  ठीक  रही  ।

 श्री  सुरेन्द्रपाल सिह  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रख  कर
 कि

 हम  विदेशों  में  इस  विमान  की

 मांग  पैदा  करने  के  लिये  यह  उड़ान  कर  रहे  क्या हम  ऐसा  इस  लिये  कर  रहे  हैं  कि  हम  इन  विमानों

 को  अपनी  झावइ्यकता से  अधिक  बना  सकते  हैं  या  इसका  यह  कारण  है  कि  यह  विमान  हमारी

 आवश्यकता के  लिये  एकदम  बेकार  है  ?

 श्री  कृष्ण  मेनन
 :  विमान-निर्माण का  विकास  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  करने  भर  उत्पादनਂ

 मितव्ययी  बनाने  के  लिय  अधिक  मांग  प्राप्त  करना  बरच्छा  है  !  इत  देशों  से  सम्बन्ध  रखना

 भी  बहुत  लाभदायक है  ।

 श्री  सुरेन्द्रपाल  दक्षिण  पूर्व  एशियाई  देवों  में  विमानों  की  कितनी  मांग  है
 ?  क्या

 हम  इस  मांग  को  इन  देशों  द्वारा  निर्धारित  समय  में  पुरा  कर  सकते  हैं  ?

 गयी  कृष्ण  मेनन
 :  मुझ  से  केवल  इस  देवा  की

 के  बारे
 में  ही  नहीं  अपितु  wer

 इस  प्रदर
 का  उत्तर  देना

 संभव  नहीं  है  । देशों  की
 मांग  के  बारे  में

 भी
 पूछा  जाता

 है

 मूल  अंग्रेजी में
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 अध्यक्ष  सहोदय  :  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते हैं  कि
 क्या  हमारा  एसा  उत्पन

 प्रोग्राम  है  कि  हम  wer  देशों  को  निर्यात
 a  |

 श्री  कृष्ण  सेना  उत्पादन  तो  झ्रावव्यकता  पर  निर्भर  है  र  उपलब्धि  उत्पादन  पर  ;

 यह  सब  एक  दूसर ेसे  संबद्ध है  ।  मैं  इस  आशा  में  क्षमता  नहीं  बढ़ा  सकते
 कि

 कोई  खरीदेगा

 यह  करके  क्षमता  बनाने  से  मना  नहीं  कर  सकते  कि  कोई  नहीं  |  सरकार  के  लिये

 ate  निर्माताओं  के  लिये  यह  समायोजन  का  मामला  है
 |

 श्री  प्र०  चे  क्या
 हाल

 में  मलाया  के  प्रधान  मंत्री  ने  एवरो--  खरीदने  की

 अपनी  इच्छा  व्यक्त  की  है  प्रौर  FAT  उन्होंने  वस्तुतः  क्रयादेश दे  दिया  है  ?

 श्री  कृष्ण  मेनन
 :

 किसी  ने  भी  क्रयादेश नहीं  दिया  है  ।  वे  सब  पूछ  ताछ

 रहे  हैं  a  देखने  are  को  झरा  रहे  हैं  ।

 श्री  त्यागी  :.  माननीय  मंत्री  के  विचार  में  इन  विमानों  का  बड़े  पैमाने  पर  उत्पादन  कब

 तक  होने  लगेगा ?

 कृष्ण  मेनन
 :

 आजकल  कुछ  विमान  |  ने  5.0  cs  > 0]  पद  ठ  WLS  क्षमता  बढ़ाई जा  रही  है  ।

 मेरा  विचार  है  कि  एक  महीने  में  इसका  संगठनात्मक  प्रबन्ध  पूरा  हो  जायेगा  ताकि  यह  उत्पादन

 करने  की  स्थिति  में  हो  जायगा  ।

 yo  जदीदीत  कुमार  चौधरी
 :

 इस  विमान  के  इंजन  के  कितने  पुर्जे  इस  देश  में  बनाये  जा  र  हें

 हैं  या  निकट  भविष्य  में  बनाये  जायेंग े?

 गजी  कृष्ण  मेनन  :  इस  विमान  के  इंजनों  का  रायात  होता  है  ।  भारतीय  इंजनों  का  निर्माण

 मेरा  विचार बंगलौर में  होता  है  ।  यह  एक  अलग  कारखाना  है  यह  वहां  बनाया  जा  रहा  है  |

 है  कि  तीन  या  चार  बर्ष  में  उत्पादन  का  कायें  पूरा  हो  जायेगा  ।

 भागवत झा  आजाद  :  अपनी  मांग  का  ध्यान  रख  कर  क्या  हम  जान  सकते  हैं  कि  अन्य

 देशों  को  निर्यात  करने  के  लिये  हम  पर्याप्त  संख्या  में  विमान  कब  तक  बना  सकेंगे  ?

 है  ,  महिला

 :
 हम  प्रारम्भिक  अवस्था  में  हैं  ।  पहिले  से  यह  कसे  कहा  जा  सकता

 fat हेम  यह  सच  है  कि  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  के  एवरो

 विमान  का  खरीददार  है  झर  यदि  तो  क्या  उस  मंत्रालय  ने  परिवर्तन  करने  के  जो

 सुझाव  दिये  व॑  लागू  कर  दिये  गये  हैं  ?

 श्री  कृष्ण  पितर  :
 वें  कोई  विवरण  न  दे  सके  ।  विमान  का  विशेष  विवरण  है  और  यदि

 वह  उनके  न्नकर स  हो  तो  उसे  लेंगे  ।  यह  विमान  परिवहन  विमान  इस  लिये  उसके  लिये

 उपयोगी  होगा  |

 tat  नरेन्द्र  सिह  सहारा  :  एवरो  ७४८  का  मूल्य  क्या  होगा ?

 pat  कृष्ण  मेनन
 :

 मेरे  पास  यह  जानकारी नहीं

 fait दो०  चल  फार्मा  क्या  यह  उड़ान  केवल  इसकी  मशीन  की  परीक्षा  करने  के

 लिए  थी  या  यह  इनददेशों  को
 नियति

 बढ़ाने  के  लिए  की  गई  थी  ?

 मूल
 ग्रेजी  में
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 श्री  कृष्ण  मेनन
 :  आम  रूप  का  विमान  नहीं  इसका  निर्माण  सामान्य

 निर्माण  प्रक्रिया  से  हो  रहा  इस  भई  में  परीक्षण  उड़ान  थी  कि  हमने  इसे  इन

 जल-बीयू  में  नहीं  उड़ाया  था
 न  ही  इतनी  दूर  निरन्तर  रूप  से  उड़ाया  परन्तु

 यह  उस  ay  में  परीक्षण  उड़ान  न  थी  जो  कि  उस  दाब्द  से  समझा  जाता

 उद्योग के  लिये  इस्पात

 1७६२.  श्री  हरिश्चद्र  माथुर  क्या  इस्पात भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 वर्ष  में  उद्योग  के  वितरण  के  लिए  कुल  कितना  इस्पात  उपलब्ध  है  ;

 बड़े  पमाने  के  उद्योग  को  कितना  भाग  मिलेगा  ate  छोटे  माने  के  उद्योग  को

 कितना भाग  मिलेगा  ;

 क्या  चालू  वर्ष  में  इसकी  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  लिए  कुछ  कटौती  कर  दी

 गई

 यदि  तो  प्रत्येक  क्षेत्र  में  कितनी  कटौती  की  गई  है  ;  शौर

 उद्योग  के  प्रत्येक  क्षेत्र  में  इसके  दुरुपयोग  के  संबंध  में  सरकार का  क्या

 है  भ्र  दुरुपयोग  को  रोकने  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं
 ?

 इस्पात भारी  उद्योग  मंत्री
 fro  सुब्रह्मण्यम  )  :  वर्ष  १९६२-६३  में

 लगभग  ५०  लाख  टन ॥

 आंकड़े  उपलब्ध  नहीं

 atc  इस्पात  की  कुछ  श्रेणियों  पर  नियन्त्रण  ढीला  कर  दिया  गया  है

 एसी  श्रेणियों  के  लिए  कटौती  का  कोई  प्रदान  ही  नहीं  जिन  श्रेणियों  पर  अधिक  कड़ा

 नियन्त्रण  wale  जी०पी०/जी०सी०  चादरों  का  कोई  सामान्य  शभ्रावंटन  नहीं  किया

 गया  क्योंकि  उत्पादकों  के  पास  संभरण  के  लिए  wea  काफी  समय  से  apt  पड़े

 इसमें  बड़े  पैमाने  ait  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  में  कोई  भेदभाव  नहीं  है  ।

 इस्पात  नियन्त्रण  आदेश  का  लागू  करना  मुख्यकर  राज्य  सरकारों का  काम

 अतः  विभिन्न  क्षेत्रों  में  दुरुपयोग  की  मात्रा  का  पता  नहीं  लगाया  जा  सकता  ।  फिर

 जब  भी  दुरुपयोग  के  किसी  मामले  का  पता  लगता  हे  केन्द्रीय  सरकार  कार्यवाही  करती है  वह

 मामला  चाहे  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  का  हो  या  बड़े  पैमाने  के  उद्योगों  का  हो  ।

 fant  हरिशचन्द्र  माथुर
 :

 में  समझता  हूं  कि  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  को  भाषण  करते हुए

 नीय  मंत्री  ने  कहा  था  कि  उन्हें  दिये  जाने  वाले  इस  कच्चे  सामान  का  बड़ा  दुरुपयोग  होता

 ऐसे  वक्तव्य  का  क्या  झ्राधार  है  क्या  उनका  विचार  है  कि  बड़े  क्षेत्र  में  अधिक

 दुरुपयोग  होता  है  ?

 भारी  उद्योग  मंत्री  चि०  सुब्रहमण्यम  कोई  तुलनात्मक  बात  नहीं

 कहीं  जा  परन्तु  हमें  कुछ  शिकायतें  मिली  हैं  कि  कुछ  तथाकथित छोटे  पैमाने  के

 उद्योगों  के  लोगों  ने  यह  प्राप्त  fear  है  ake  उसे  खुले  बाजार  में  बेचा  अर तम उन्हे में  उन्हें

 चेतावनी  देता  हैं  कि  यह  नहीं  होना  बिड  ड एला

 fae  भ्रंग्रेजी  में
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 महोदय
 :  अरब  प्रदान  काल  समाप्त हो  गया  I

 अल्प  सुचना  प्रश्न--श्री  दाजी

 अल्प  सूचना  प्रश्न  प्रौढ़
 उत्तर

 +

 दन  ptt  हाजी
 :

 संख्या  १०  किस  सो०  बीजों

 क्या  इस्पात भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भिलाई  इस्पात  कारखाने  में  काम  के  अनुसार  पाने

 वाले  ६०००  कर्मचारियों  को  नये  वेतन-क्रम  के  अनुसार  वेतन  कौर  बढ़ा  ठ्ञ्रा  महंगाई  भत्ता

 उत्पादन  बोनस  नहीं  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 इस्पात  भारी  उद्योग  मंत्रो  चि०  :  श्रीमान ।
 '

 कॉम  के  अनुसार  वेतन  पाने  वाले  कर्मचारियों को  अस्थायी होने  के  कारण

 वे  हिन्दुस्तान स्टील  लिमिटेड  कर्मचारी  पुनरीक्षित  नियमों  तथा  बोनस  योजना

 के  लाभ  के  अधिकारी  नहीं  हैं  ।

 श्री  हाजी
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  काम  के  अनुसार  वेतन  पाने  वाले  कर्मचारी  वहीं

 वेतन-भत्ता  ले  रहे  थे  जो  wa  कर्मचारियों  को  मिलता  था  यदि  तो  उन्हें  बढ़ा

 हुआ  मंहगाई  भत्ता  नहीं  मिल  सकता  जो
 कि

 wea  कर्मचारियों  को  मिल  रहा

 श्री चि०  काम  के  अनुसार  वेतन  पाने  वाले  कर्मचारियों  को  दैनिक

 मजूरी  दी  जाती  हूँ  ग्न्य  भत्तों  का  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता

 fat  स०
 मो०  बनर्जी  :  क्या  यह

 सच
 है

 कि
 काम  के  अनुसार  वेतन  पाने  वाले  इन

 कर्मचारियों  की  कुछ  वर्ष  की  सेवा  पुरी  होंने  पर  उन्हें  नियमित  कर्मचारी  बना  दिया  जाता

 है  यदि  तो  क्या  उन्हें  नियमित  कर्मचारी  बनने  पर  यह  ग्राही  दिया  जायेगा ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  श्रीमान  काम
 के  म्रतुसार कि  वेतन  पाने  वाले  कर्मचारी

 के  टेक्निकल  कार्य  करने  योग्य  बनते  ही  उसे  नियमित  कर्मचारी  बना  दिया  जाता  है  कौर
 तब

 उसे  सारे  लाभों  का  झ्र धि कार  होता है

 नन |) शमी  काशी नाथ  पिंड  क्या  यह  सच  है  कि  ‘ay  मंत्रालय  इस्पात  उद्योग  के  लिए

 we  मजूरी  बोर्ड  बना  रहा  हैं  जो  मजूरी  तथा  मंहगाई  भत्ते  के  प्रदान  पर  विचार  करेगा
 ?

 चि०  सुब्रह्मण्यम  :  मजूरी  बोर्डे  पहिले  ही  बन  चुका

 vat  दाजी
 :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  कुछ  कर्मचारियों को  अनेक  वर्षों  तक  काम  के

 अनुसार  वेतन  वाले  कर्मचारियों  के  में  रखा  जाता  है  ate  तो  उनके  नियमित

 are
 बनने

 प्रत्य  लाभ
 पाने  में  sar

 are  है  ?
 ण  नक .

 मेरे
 जा
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 श्री  चि०  सुब्रहमण्यम  :  कठिनाई यह  हैं  कि  काम  के  aaa  वेतन  पाने  वाले  कमंचारी

 को  नियमित  कर्मचारी  बनने  के  लिए  टेक्निकल  दृष्टि  से  योग्य  बनना  पड़ता  ह  |  यदि

 संभव वह  योग्य  नहीं  बनता  है  तो  उसे  हरनेक  वर्षों  तके  प्रतीक्षा  करनी  होगी  |

 कि  कुछ  लोग  कभी  भी  योग्य  न  बन  सकें  ।

 श्री  नम्बियार  :  नया  योग्य  व्यक्ति  तुरन्त  निमित  कर्मचारी  बन  जाते  हैं  उन्हें

 भी  किसी  न  किसी  कारण  प्रतीक्षा-सूची  में  पड़ा  रहना  पड़ता  है
 ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  उन्हें  यथाशीघ्र  लगाया  जाता  वास्तव  खानों  में

 कौर  इस्पात  कारखानों  में  लगभग  १,५३२  काम के  अनिवार्य  मजूरी  पाने  वाले  कम  चारी

 १९६१  से  १९६२  तक  नियमित  कर्मचारी  बना  दिये  गये

 प्रश्नों  कें  लिखित  उत्तर

 ग्रामीण  क्षेत्रों में  शिक्षा

 +*ovy. att Hoorarer fete : श्री  कुणाल  सिह  :  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  शिक्षा  पर  सार्वजनिक निधि  से  कितना  प्रतिशत  धन  व्यय

 किया  जाता  है  ;  AK

 स्वाधीनता  से  पहले  इस  प्रयोजन  के  लिये  किये  गये  व्यय  की  प्रतिशतता
 की

 तुलना  में  यह  व्यय  किस  प्रकार  बैठता  है
 ?

 शिक्षा  मंत्रो  डा०का०  ला०  श्रीमाली  में  लगभग  ३

 स्वतंत्रता-पुर्व  अवधि  के  तुलनीय  मांकड़  उपलब्ध  नहीं  हैं

 गुजरात  तेल  दोधक  कारखाने  में  राज्य  का  भ्रंश

 ं
 1७६१. भी  आशिक  :  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 ं

 गुजरात  में  तेल  शोधक  कारखाने  की  स्थापना  में  गुजरात  राज्य  को  कितना

 आवंटित किया  गया  है  ;

 क्या  गुजरात  राज्य  ने  गुजरात  तेल  शोधक  कारखाने  में  उससे  alow

 मांगा  है  जितना  उसे  केन्द्रीय  सरकार  ने  दिया  है  ;  ak

 श्रासाम  बिहार  राज्यों  में  स्थापित  होने  वाले  तेल  शोधक  कारखानों  में

 इन  राज्यों  के  wart  की  तुलना  में  गुजरात  शोधन  कारखाने  में  गुजरात  राज्य  को  दिया  गया

 अंश  कितना  है  ?

 ate  इंधन  मंत्री
 क्र०  दे०

 :  तेल  शोधन  परियोजना  में

 समाप्त  पूंजी  विनियोग  का  g4u%
 a

 |  जी  हां  ।

 यह
 बिहार  श्र  श्रासाम  राज्यों  को  दिये  गये  अंशों  के  समान  है

 !

 मूल  ग्र ग्रेजी  में
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 बिहार  को  कोयलें  का  कोटा

 TH ORR.  थी  योगेन्द्र  झा  :  क्या  खान  कौर  इंघन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यहां  सच  है  कि  बिहार  सरकार  को  श्रावंटित  कोयले  के  कोटे  में  कामों

 कटोती की  गई  है  और

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  कटौती  से  राज्य  के  उद्योगों  में  संकट  गया
 >  ?

 art  ate  थ  मंत्री  Fo  दे  :  (a).  पहले  कोयले  के

 भभ्यंदा  उपलब्ध  रेल  परिवहन  क्षमता  से  बहुत  अ्रधिक  थे  ।

 यह  कि  किया  गया  था  कि  यथार्थ  आवंटन  करना  उपभोक्ताओं  के  लिये  लाभदायक

 जिसकी  वास्तव  में  उठाये  जाने  की  अपेक्षा  हो  ताकि  उपभोक्ता  एकांशों  के  कार्य  संचालन  की

 समुचित  प्रायोजना  कर  सकें  ।  बिहार  समझ
 सभी  राज्यों  के  १९६२  के  pel  में  तदनुसार  शोधन

 किया  गया  ताकि  वह  उपलब्ध  रेल  परिवहन  क्षमता  के  बिलकुल  बराबर  हो  ।  बिहार  में  राज्य  नियंत्रित

 अग्रभागों  के  लिये  कोयले  का  शोधित  जो  FERR  से  लागू  ३३६०

 बिन  प्रति  सास  नियत  किया  गया  जो  Vege FA में  RELY  वैगन  प्रति  मास के  औसत

 प्रेषण  से  अधिक  है  ।  इसलिये  ara  की  जाती  है  कि  बिहार  के  विभिन्न  श्रेणियों  के

 कुल  कम  से  कम  उतना  संभरण  किया  चाहिये  जितना

 +€६१ में  किया  गया  था ।

 बतन  बचत  योजनाਂ

 [  श्री  सुबोध  हंसना

 +  Figg  <  श्री स०  चं०  सामन्त

 ब०  Fo  दास

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वेतन  बचत  योजना  सभी  सरकारी  विभागों  में  लागू  कर  दी  गई  है  ;

 यदि  तो  इसको  कंब  लागू  किया  गया  था  ?

 वित्त  मंत्रालय में  उपमंत्री  तार कश् वरी  कौर  वेतन  वृत्त

 बचत  योजना  को  सरकारी  दफ्तरों  पर  लागू  करने  की  प्रक्रियात्मक  हिदायतें  ३०  ERX

 को  जारी
 की

 गई  वैकल्पिक  है  भ्र  विविध  सरकारी  दफ्तरों  में  इस  का  लागू

 होना इस  माँग  पर  निर्भर  करेगा  कि  इस  अतिरिक्त  सुविधा  के  लिये  कितनी  मांग  है  ।

 छ्िद्रण  यंत्रों  रिग्त  )  तथा  अन्य  उपकरणों  की  कसी

 1  श्री प्र०  चे  qa

 1७६६.
 श्री  दी०  do  दार्मा

 क्या  खान  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  देश  में  छिद्र  यंत्रों  तथा  अन्य  उपकरणों  की  कमी  है  ;

 ee
 यदि  तो

 कितनी
 ;

 कि  नस  5

 tra  अंग्रेज़ी  में  +

 १९8४  Roll  Savings  Scheme
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 क्या  भारतीय  खान  नागपुर  की  वर्कशाप में  इन  यंत्रों  के  निर्माण  के  लिए

 प्रयत्न  किये  जा  रहे  हूं  ;

 यदि  तो  इसमें  कितनी  सफलता  मिली  है
 ?

 कौर  इंधन  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 :

 जी

 मात्रा  बताना  कठिन  है
 ।

 खनिज  खोज  का  विस्तृत  क्षेत्र  है
 और

 यदि  अधिक

 सामान  तथा  प्रशिक्षित  व्यक्तियों  को  लगाया  जा  सके  तो  परिणाम  तेज  हो  सकते  हैं
 ।

 (7)  जी  हां  ।

 भारतीय  खान  ब्यूरो  ने  प्रयोग  के  तौर  पर  भारतीय  स्थितियों  के  अनुरूप

 ३००  फुट  क्षमता  का  ड्रिलिंग  रिग्स  का  निर्माण  सफलतापूर्वक  किया  है
 ।

 ब्यूरो  ने  एक

 ५००  फुट  क्षमता  का  ड्रिलिंग  fea  भी  डिजाइन  किया  है  जो  शीघ्र  ही  इसका
 निर्माण

 करेगा  प्रयोगात्मक आधार  पर

 पंजाब  में  निःशुल्क  ate  अनिवार्य  प्राथमिक  शिक्षा

 1२१४४.  श्री  दी०  चल  शर्मा :  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  पंजाब  सरकार
 ने  RERX—-KR  में  पंजाब  में  निःशुल्क  श्रीनिवास

 प्राथमिक  दिक्षा  का  विचार  करने  के  मामले  में  सहायता  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  से  मांग

 की  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  सहायता  दी  गई  या  देने  का  विचार  किया

 दिक्षा  मन्त्री  का०  ला०  श्रीमाली  /
 \

 जी  नहीं  ।

 सवाल  पैदा  नहीं  होता  ।

 अनुसूचित  जातियों  एवं  ख़ादिम  जातियों  के  लिये  मकान

 1२१४५.  श्री  उलाका
 :

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  १९५६-६०,  १९६१-६२  में

 सुचित  जातियों  एवं  आ्रादिम  जातियों  के  लोगों  के  लिय  सस्ते  मकान  बनाने  के  लिये  उड़ीसा

 को  कोई  वित्तीय  सहायता  दी

 यदि  तो  १  १९६१  तक  कितने  मकान  बनाये  गये  है  ;

 2  १९६२  तक  कितनी  राशि  दी  गई  है  ;  और

 उन  मकानों  का  किराया  क्या  है  ?

 गृह-कार्य  मन्त्रालय  में  राज्यमन्त्री  :  जी  नहीं  ।

 से
 पैदा

 नहीं  होता  ।

 अंग्रेजी  में
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 हरिजनों  को  मकान

 1२१४६.  श्री  to  Wo

 war  जुबान

 Wat

 कप्तान  की  gal  करेंग
 हरिजनों को PER L—KQ  में  मकान  बनाने के के  जम्मू  व  काश्मीर

 कल  कितनी  राशि  दी  गई  है

 बैया  ae  राशि  दी  जा  चुकी  है
 ?

 गृह-कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य-मन्त्री  PER R—KN  में  जम्मू व  काश्मीर

 च्  ४१  लाख  रुपये  की  राशि  नियत को  अनुसूचित  जातियों  के  लिये  मकान  बनाने  के  लिये
 r

 थी ;

 राज्य  सरकार ने  VERL—RX  में  योजना  पर  किसी  व्यय  की  सूचना  नहीं  दी

 उनको  अरब  तक  कोई  राशि  नहीं  दी  गई  ।

 इम्पीरियल  गजेटियर

 "२१४७.  श्री  राम  रख  यादव  :  व्या  वैज्ञानिक  श्रनसन्धान  कौर  सांस्कृतिक कार्य  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  भारत  के  इम्पीरियल गजेटियर  FEok  संस्करण  में  अत्यधिक  अपेक्षित

 संशोधन  करने  के  लिये  कोई  कार्रवाई  की  है  |  इ

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  प्रगति  की  गई  है  ;

 यह  कब  प्रकाशित  किया  और  कंब  बिक्री  के  लिये  दिया  जायगा
 ?

 प्रनसच्घान कि  और  सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री  Ho  मो ०  :  )

 खण्ड
 १

 छप  रहा  है
 |

 खण्ड  २
 में

 संशोधन  किया  जा  रहा  है
 ।  न

 ४  की  योजनाएं  विचाराधीन  हैं  ।

 खण्ड  १  की  &qs  के  तक  या  १९६३  के  प्रारम्भ  में  प्रकाशित  किये  जाने

 की  संभावना  है  ।  भारतीय  गजेटियर  के  चारों  खंड  तीसरी  योजना  के  wa  तक  प्रकाशित

 हो  जायेंग े।

 एम०  ए०  बी०  टी ०  अध्यापकों  की  पदोन्नति

 1२१४८.  श्री  सुरेन्द्र  नाथ  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  तथ्य  है  कि  एम०  ए०  बी०  टी०  अध्यापकों  दिल्ली  में

 प्रशिक्षण  प्राप्त  स्नातक  अध्यापकों  के  संघर्ष  से  स्नातकोत्तर  पद  क्रम  नें  पदोन्नत  करने  शर

 बं तन क्रम  सम्बन्धी  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  रहा  ;

 क्या  वेतन  आयोग  ने  हिन्दी  के  उन  अध्यापकों  के  जिन्होंने  प्रशिक्षण
 प्राप्त

 नहीं  कम  वेतन  क्रम  उचित  ठहराया  है

 क्या  यह  भी  सही  है  कि  दिल्ली  के  प्रशिक्षित  कौर  अप्रशिक्षित  दोनों  प्रकार  के

 भ्रध्यापकों  को  वही  वेतन  क्रम  दिया  जाता  है  ५०:५०  पर  पदोन्नति  दी

 हैं  ;

 भेजी में
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 भेद  को  मिटाने  के  लिये  क्या  कारवाई  की  जा  रही  है  ate  प्रशिक्षण  तथा

 अप्रशिक्षित  दोनों  श्रेणियों  के  अध्यापकों  के  ada  वेतनमान  क्या  है
 ?

 शिक्षा  मन्त्री  का  ला०  आयोग  ने  ऐसी  सिफारिशें  नहीं  की
 ।

 आयोग  नें  भाषा  पढ़ाने  बाले  भ्रध्यापकों  के  लिये  कम  केतन  मान  की  सिफारिश

 को
 जो  प्रशिक्षित  स्नातक  नहीं  है  ।

 हिन्दी  समेत  भाषा  पढ़ान  के  लिये  भरती  किये  जानें  वाले  अध्यापकों  के  लिये

 निर्धारित निम्नतम  योग्यताओं  निर्धारित  वर्षों  तक  पढ़ाने  का  श्रीनगर  या  संबद्ध  विषय

 की  प्रायः  उपाधि  या  अध्यापक  प्रशिक्षण  उपाधि  वैकल्पिक  योग्यताओं  के  रूप  में  रखी

 उन  सब  अध्यापकों को  वही  बेतनमान  fet  जाते  हैं  यदि  वे  उन  वेतनमानों के  लिये

 उपलब्ध  पदों  पर  भरती  किये  जाते  स्नातकोत्तर  भाषा  अध्यापकों  की  पहाड़ियों  के
 ५०

 प्रतिदिन  रिक्त  स्थान  प्रशिक्षित  स्नातक  अध्यापकों  तथा  भाषा  अध्यापकों  की  पहाड़ियों  से

 समान  अनुपात  में  पदोन्नति  के  द्वारा  भरे  जाते  हैं
 ।

 शेष
 ५०

 प्रतिशत  पद  सीधी  भरती
 के

 aa  भरे  जाते  हें  |

 इसमें  कोई  नहीं  थ  इसको  हटाने  का  कोई  सवाल  पैदा  नहीं  होता
 |

 श्रीनगर  में  भतत्वीय  संरक्षण

 1२१४९.  को  ईदवर  रेडडी  :  क्या  सान  श्र  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या यह  सच  ह  कि  भारत  सरकार  ने  प्राप्त  प्रदेश  सरकार  की  प्रार्थना  पर  जल  सारी

 साधनों  का  पता  लगाने  के  लिये  राज्य  में  भतत्वीय  सर्वेक्षण  करना  स्वीकार  कर  लिया  है

 यदि  तो  अभी  तक  किन  जिलों  का  सर्वेक्षण किया  गया  है  ;  शर

 सर्वेक्षण  कब  प्रारंभ  किया  गया  कौर  शेष  जिलों में  इसकी  कब  तक  पूर्ण  होने

 की  ara  की  जाती  है
 ?

 खान  शौर  इंधन  मन्त्री  उठ  दे०
 :  mit  भारत  के  भूतत्वीय

 सर्वेक्षण  विभाग के  कहने  आंध्र  प्रदेश  सरकार ने  es  att  dat  we  में

 १४  जिलों  में  जल  संभरण  के  लिये  ३०  अनुसंधान कार्य  भेजे  हैं  ।  इन  प्रस्तावों  की  जांच

 भारत  के  भृतत्वीय  सर्वेक्षण  विभाग  में  की  जा  रही  है  ।

 जो  अनुसंधान  कार्य  चौथी  योजना  के  कार्यक्रम  में  सम्मिलित करने  के  लिये  भ्रनुमोदित

 १९६६  में  प्रारंभ किये  जायेंगे  ae  १९७१ तक  पूर्ण  हो  जायेंग े।

 पंजाब  में  विज्ञान मन्दिर

 मंत्री 1२१५०.  श्री  दो०  च  Wat  क्या  वैज्ञानिक  अनुसन्धान  sit  सांस्कृतिक-कार्य

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 तीसरी  योजना  अवधि में  पंजाब  राज्य में  कितने  विज्ञान  मन्दिर  स्थापित  किये

 शहरों

 वे  किन  स्थानों  घर  स्थापित  किये  जायेंगे  ?

 re  क

 ter  अंग्रेजी  में



 लिखित  उत्तर
 १८८४  )  ‘Vato

 वैज्ञानिक  श्नुसन्घान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मन्त्रालय  में  उपमन्त्रो  म०
 ato

 ४

 तीसरी  योजना  में  पंजाब  राज्य  में  विज्ञान  मन्दिर  स्थापित  करने  का

 कार्यक्रम  अभी  राज्य  सरकार  से  प्रात  नहीं  TAT
 ।

 सवाल  पैदा  नहीं  होता  |

 सरकारी उर्वरक  कारखाना

 1२१५१.  थी  बी०  sak  क्या  इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 कृपा  करेंगे  fa:

 सुन्दरी  atom  फैक्टरी  में  सामान्य  तथा  उत्पादन करने  के  लिये

 का
 सुझाव  देने  के  लिये  सरकार  ढारा  नियुक्त  की  गई  समिति  की  रिपोर्टे  की  जांच  करने  में  कितनी

 प्रगति हुई  शौर

 समिति  की  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  कया  कार्रवाई  की  गई  हैं  या  करने

 का  विचार है  ?

 भारों  उद्योग  मन्त्री  चाए  सुब्रह्माण्यम )
 जैसाकि  १  १९६२३

 को  सभा  में  अतारांकित संख्या  ३६३  के  उत्तर  में  बताया  गया  vars  निगम  के  निदेशक

 मंडल  ara  स्मिति  नियुक्त  की  गई  थी  शौर  उस  की  सिफारिशों  की  जांच  ars  द्वारा  की  गई  है  ।

 as के  निर्णय  के  सक्षम  प्रविधिक  अधिकारियों का  एक  एकांश

 कालिक  श्राघार  पर  स्थापित  किया  गया  है  ताकि  वह  समिति  की  उन  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  कच्च

 जिनको  ब्रोड  ने  सिद्धान्त  रूप  में  स्वीकार  किया  हूं  ।  अधिक  महत्वपूर्ण  सिफारिशों  को  are

 कवित  करने  के  लिये  कार्रवाई  आरंभ  की  जा  चुकी  है  कौर  इस  कार्य  के  लिये  अपेक्षित  धन  मंज़र  किया

 गया है

 पूर्व  में  मोमेंट  फिक्रो

 TRAY.  श्री  धरणा  चलम  :  क्या  इस्पात कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने कृपा

 fz

 क्या
 यह  wae  कि  भारत  सरकार  के  पास  मद्रास  के  पूर्वे  रामनाथपुरम  क्षेत्र  में  एक

 सीमेंट  फैक्टरी  स्थापित  करने  क  लाइसेंस  के  लिये  एक  aif  झाई  है

 यदि  तो  प्रस्तावित फैक्टरी  की  दैमिसू  उत्पादन  क्षमता  कितनी

 फैक्टरी  कब  उत्पादन प्रारंभ  करेगी  ?

 भारी  उद्योग  मन्त्री
 चि०  )

 ५००  टन  प्रतिदिन  ।

 {7)  wat  विचाराधीन है  ।

 समुद्री बोसा  निधि

 FRA.  श्री  दी०  चे  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 निधि  आयोग  की  सिफारिश  के  अनुसार  समुद्री  बीमा  निधि  के  लिये  एक  संविधि fe

 ———  पा

 नियमित
 करने  में  कितनी  प्रगति  श्री  तक  की  गई

 शौर
 ee

 य  ती  मे
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 इस  के  कब  तक  अधिनियमित  किये  जाने  की  संभावना  है
 ?

 वित्त  मन्त्रों  सोराबजी  ate  यह  प्रस्ताव कि  समुद्री  बीमा

 हम् नन पा  विधि  का  संहिता  काम  करने  वाला  विधेयक  ३०  सदस्यों  पर  दोनों  सभाओं  की

 समिति को  सौंपा  जाए  ,  जिस पर  १०  सदस्य  राज्य  सभा  कैरों  २०  सदस्य  लोक  सभा  के

 ह  ७-  ८-६२  को  राज्य  सभा  में  स्वीकार  किया  गया  था  ।  प्रश्नकर्त्ता  श्री  दीवान  चंद  शर्मा  के  प्रस्ताव

 ३१  १९६६२  को  लोक  सभा  नें  संयुक्त  समिति  में  सम्मिलित  होना  स्वीकार  कर  लिया

 मांगों  में  भारतीय  सैनिक  WHAT  का  लापता हो  जाना

 1२१४४  दो०  चं०  शर्मा  कया  प्रतिरक्षा मंत्री  १  १९६२ के  अतारांकित  प्रशन

 २८०
 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कांगो  में  संयुक्त  राष्ट्र  बंघ  की  के  साथ  काम  करने  वाले  गुम  हो  गये  भारतीय

 दैनिक  अफ़सर  का  प्रता  पता  तब  से  लगा

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  भ्रम्रेतर  कार्रवाई  करने  का  विचार  किया  गया  है
 ?

 मन्त्री  कृष्ण  मेनन  )  जी नहीं ।

 कटेगा  में  संयुक्त  राष्ट्र  सेना  ने  २६  eee Hl HET FH को  कटेगा  के  अ्रघिकारियों  से

 जोरदार  विरोध  किया  जिन्होंने  उस  अफसर  कों  ढूढने  की  प्रतिज्ञा  कीं  थी  ।  मेजर  जीत  सिंह

 की  अवस्था  के  बारे  में  भारत  सरकार  को  जो  बड़ी  चिन्ता  थी  वह  कांगो  सम्बन्धी  संयुक्त  राष्ट्रीय

 सलाहकार  समिति  में  हमारे  प्रतिनिधि  द्वारा  €  PERR  को  व्य  की  गई  थी  |  राष्ट्र

 @  में  हमारे  स्थायी  प्रतिनिधि  ने  स्वयं  aga  राष्ट्र  संघ  के  कार्यवाहक  महा सं चिंग  को

 ६  १९६२  को  लिखा  जिसमें  इस  दुखद  घटना  का  विरोध  किया  गया था  इसके  बारे  में

 हमारी  भारी  चिन्ता  व्यक्त  की  गई  थी  ।  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  से  कहा  गया  है  कि  वह  उस
 WHAT

 का  पता  लगाने में  कोई  कसर  न  रखे  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  अधिकारियों  द्वारा  मेजर  जीत  सिंह  का  पता  लगाने के  लिये  किये  गये

 प्रयत्न  तक  प्रसार  रहे  हैं  ।

 उड़ीसा  में  भूमिहीन  श्रादिमजातीय लोग

 1२१५६.  श्री  उलाका  :.  कया  गृह-कार्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उड़ीसा  में  भूमिहीन  आदिम  जाति  लोग  कितने  हैं  ;

 क्या
 सरकार  ने  उन  लोगों  को  भूमि  दिलाने  की  कोई  योजना  बनाई  कौर

 यदि  तो  उस  का  ब्योरा  क्या  है
 ?

 गृह-कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सुचना  केन्द्रीय  सरकार  के  एएस
 ढपलब्घध  नहीं  ।.  उड़ीसा  सरकार  से  गया  है  शौर  यदि  वे  सुचना  दे  सके  तो  वह  सभा  अटल  पढ

 wa  दी  जाएगी

 ate  सुचना  राज्य  सरकार  से  मांगी  गई  है
 ng  उलवववववयवव्

 मूल  अंग्रेजी  में
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 उड़ीसा  में  ख़ादिम  जाति  लोगों  के  लिये  सिचाई  की  छोटी  योजनाएं

 २१४७.  श्री  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  cafe  में  उड़ीसा  में  ख़ादिम  जाति
 लोगों  के

 लिये  सिंचाई

 की  छोटी  योजनायें  के  लिये  कितनी  राशि  का  नियतन  किया  गया  है  ;

 वह  परि  कितने  वर्षों  में  खच  की  कौर

 तीसरी  योजना
 के  पहले  वर्ष  में  fe  राशि  खर्च  करने  का  विचार  है  कौर  ca

 से  कितनी  राशि  खर्च  की  जा  चकी  है
 ?

 Sagara मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 :

 तीसरी  योजना  में  पिछड़ी  श्रेणियों

 के  कल्याण  की  योजनाओं  के  ध  उड़ीसा  सरकार  ने  few  जाति  के  लोगों  के  लिये  सिंचाई

 की  छोटी  योजनाओं  के  लिये  कोई  नियतन  नहीं  किया  ।

 सवाल  पैदा  नहीं  होता  ।

 उड़ीसा  के  लियें  नालोदार  लोहे  की  चादरें

 १९१५८.  श्री  इलाका  :  क्या  इस्पात शर  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 १९६१-६२  में  उड़ीसा  को  कितनी  नालीदार  लोहे  की  चादरें
 दी  गईं  ;

 उड़ीसा  at  मांग  कितनी  थी  ;

 क्या
 केन्द्रीय  सरकार  को  प्रिया  बढाने  के  राज्य  सरकार से  कोई  अभ्यावेदन

 प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  FERRER  में  कितना  संभरण  किया  जाएगा  |

 इस्पात  भारों  उद्योग  मन्त्री  चि०  :  ३  नियंत्रित  स्टाकंघारियों

 को
 दिये  गये  माल  समेत  सब  भ्रभ्यंशों  के  मुकाबले  ३३६४६  एम/टन  गालबेनाइज्ड  नालीदार

 चादरें  ।

 १७१७२  एम/टन  ।

 झांग  बढ़ाने  के  लिये  कोई  विशिष्ट  प्रार्थना नहीं  की  क्योंकि  सब  राज्यों को  इन

 चादरों  को  कटिन  संभरण  स्थिति  का  सामान्यतया  ज्ञान  है  ।  तथापि  भाग  लगने  के  कारण  उजड़े

 हुये  लोगों  को  बसाने  के  लिये  जी०  सी
 ०

 चादरों  के  तदर्थ  आवंटन  की  प्रार्थना  १९६२ में  झाई

 कौर  जहां  तक  संभव  था  यह  पूरी  की  गई  थी  ।

 १९६२  में  १३६६  टन जो  ०  सी ०  चादरें दी  गई  थीं  |  ७  बैगन  भर  को

 मासिक  श्रभ्यंश  RERQ  से  लेकर  राज्य  को  देने  के  लिये  नियत  किया गया  है  ।

 उड़ीसा  के  लिये  लोहा  कौर  इस्पात

 क

 at
 इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की

 कपा

 foar\
 १९५७  Reto  तक  विचार

 सिंचाई  योजनाओं  के  लिये  उड़ीसा  सरकार  लोहे

 वि  2
 ate  इस्पात

 की
 कितनी  मांग

 दौर

 सिल  अंग्रेजी में
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 केन्द्रीय  सरकार  ने  उक्त  wafer  में  वर्षवार  कितना  संभरण  किया
 ?

 site  भारों  उद्योग  मन्त्री  चि०
 :

 कौर  मांगें  पाती
 भ्रभ्यंश राज्य सरकारों को राज्य  सरकारों  को  उन

 हैँ  प्रौढ़  aes  वित्तीय  बर्ष  के  आघार पर  किया  जाता  है  ।

 की  विकास  योजनाकारों  के  लिये  किया  जाता  जिन  में  सिचाई की  छोटो  रोज  गए
 सम्मिलित  हैं

 ।

 बड़ी  सिचाई  परियोजनाओं के  लिये  विपुल  aries  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  झायोग
 को

 किया  जाता

 काता  है  जों  उसे  परियोजनाओं  के  लिये  बाटता  है  । केन्द्रीय जल  तथा  विद्युत
 आयोग  की  इस्पात

 की  मांग  तथा  आवंटन  का  ब्यौरा नीचे  दिया  जाता  है

 मीट्रिक  zit  में

 मांग  ध्रावंटन

 SEXO—-X  RX90%  र  १४५

 २१११०  PYERY, Lo ५० (९४५८-४५

 VIEGK. OY OF  BWWsKL. 9s ७४

 २३७२६* (६६६०-६१  २२६७०

 रकत  में  Frosh  wate  की  पूरी
 त

 को  गई  मांग  के  मुकाबले

 ११४४  टन  का  विशेष  आवंटन  शामिल  है  |

 छोटी  सिंचाई  योजनाओं  के  लिये  मांग  ate  arden  का  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं
 ।  किसी

 विशिष्ट  राज्य  की  सिचाई  परियोजनाओं  को  इस्पात  के  यथार्थ  संभरण के  aias  भी  उपलब्ध

 नहीं

 कोयले के  दाम

 1२१६०.  श्री  प्र०  चक्रवातों :  क्या  खान  कौर  बचन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  भारतीय  खनन  संधान  के  इस  आशय के  अभ्यावेदन  जांच

 कर  ली  है  कि  सरकार  के  हाल  के  निर्णय  से  ग्रेड  २  के  कोकिंग  कोयले  के  दाम  को  बढ़ाने  की  बजाए

 aga  घटा  दिया  जिससे  उत्पादकों  को  आधिक  स्थिति  खराब हो  गई

 (a)  यदि  तो  सरकार  की  प्रतिक्रिया

 कया  सरकार
 संघान के  इस  तके  को  स्वीकार  कद्चती है कि कि  कोयले के  दामों  में  भ्र ग्रे र

 प्रशासन  करते  समय  ग्रेड २  के  कोयले  उत्पादन  के  प्रोत्साहन  उसे  मात्रा  तक

 पो त्सा हित किया  जाना  चाहिये  ;

 a
 (५)  यदि  तो  सरकार

 कब  झपने  fara पर
 gafarare  करने  का

 करती

 |  ec

 मूल  मं प्रे जी  में



 १२  १८८४  )  लिखित  उत्तर  रन है

 इंजन  मन्त्री  ई  दे०  शौर
 जून

 १३;
 १४६२  की

 मुल्य  भ्रधिसूचना से  कोयले  जो
 किसी  समय  प्रेम  २  कोकिंग  कोल  ग्रेड एच  जे  ०,  के ७

 शौर  एल  में  श्रेणीकृत  कर  दिये गये  ।  उन  की  कीमत  ये  थीं

 रूपय नये  पसे

 एच  एच
 Ro  ५६  स्टीम  कोल

 q  २००६  1.0

 के  PEG  ब

 १९ '  ३१  +

 १३  ZERR  की  भ्र धि सूचना  में  इन  सब  को  एक  ग्रेड  एच  एच  में  मिला  fea

 गया  मूल्य भी  ग्रेड  एच०  एच  ०
 के  बराबर कर  दिया  भ्या २०  '  ५६  रुपये  प्रति टन

 ग्रेड  २  के  कोकिंग  कोयले  के  मूल्य  में  कमी  ही  नहीं  श्रपितु  दूसरी  कौर  ग्रेड  के  भोर

 एल  के  मुल्य  भी  बढ़ा  दिये  गये  ।  केवलमात्र अन्तर  इतना  था  कि  जबकि  पहले  बाले  मूल्य  निर्धारित

 Yo  ५६  रुपये का  आधुनिकतम  मूल्य  अधिकतम  मूल्य  ऊपर सीमा  के  मूल्य  की  प्रणाली

 के  किसी  कोयला  खान  से  यह  अपेक्षा  नहीं  की  जाती  थी  कि  वह  सीमा  से  कम  भाव  पड़

 जब तक  कि  उस  कीं  wise  wae  जैसा  करने  योग्य  न

 शौर  अरब  ग्रेड  २  के  कोयले  के  दामों  में  कोई  अग्रेतर  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव

 नहीं  तथापि  सरकार  विभिन्न  श्रेणियों  के  कोयले  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये

 उपायों  का  विचार कर  रही  है  ।

 सड़कों  हारा  कोयला  का  भेजा  जाना

 १२१६१.  थी  ०  चक्रवर्ती  :  क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कोयले  के  संवहन  के  लिये  सड़क  परिवहन  का  उपयोग  करने के  लिये  क्या  कार्रवाई  की

 गई  है
 ;  कौर

 क्या  खान  झर  इंधन  मंत्रालय  द्वारा  स्थापित  की  गई  परिवहन  संबंधी

 समिति  की  sera  की  सिफारिशों पर  कोई  कार्रवाई  की  गई
 कि

 छोटी  दूरी  के  स्थानों  तक

 रेल  द्वारा माल  भेजना  पूर्णतया बन्द  कर  दिया  इस्पात  संयंत्रों रेलवे  को  माल  भेजने को
 श

 छोड़कर

 खान  इंधन  मित्रों
 के०  दे०  मालवीय )  निम्न  कारवाई  की  गई

 (2)  प्रेम  २  पौर  घटिया  कोयले  तथा  चौपट  कोक  को
 भेजने

 के  लिये  सड़क  cafe देने  में  .

 नर्मी कर  दी  गई  है  ।  ऊंची  किस्मों  के  कोयले  के  मामले  में  भी  सड़क  अनुज्ञप्ति यां  पोषक
 अधिकारियों

 are  निर्धारित  झभ्यंश  तक  बड़ी  श्रासानी  से  दी  जाती

 (२)  सरकार  पश्चिम  बंगाल  कौर  बिहार  के  कोयला  क्षेत्रों में  सहायक  तथा  मिलाने  बालर

 सड़कों
 का

 विकास  करने एवं  इन  दोनों  राज्यों
 में  कुछ  राज मागों को  सुधारने  के  प्रदान पर  विचार  कर

 रही है  ।

 मूर  ग्रेजी  में
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 (३)  समान  क्षेत्र  में  कोयला  खानों  से  मोक्कामाघाट तक  ट्रेनों  द्वारा  कोयला  ले
 जाने

 दौर  वहां से  गंगा  नदी  पर  इलाहाबाद  तक  नावों  द्वारा  कोयला  भेजने  के  gar  पर  विचार  किया

 रहा
 द  |

 (४)  कोयला  क्षेत्रों से  थोड़ो  दूरी  वाले  उपभोक्ताओं  को  सलाह दी  गई  हैकि  वह

 wea सड़क  द्वारा  उठायें  कौर  उन  में  से  कछ  लोगों  ने  ऐसा  करना  आरम्भ  भी  कर  दिया  है  ।

 श्रघिनियमों का  हिन्दी  में  भ्रनवाद

 प्रकाशा बीर  शास्त्री

 २१६२.  ५  श्री  यशपाल सिह

 थ्री  राम  रतन  गीत

 क्या  विधि  मंत्री  यह  बताने  की  aor  करेंगे  कि  अधिनियमों  का  हिन्दी  करने  वाले

 आयोग  के  काय  में  अरब तक  कितनी  प्रगति हुई  है
 ?

 fafa  मन्त्री  (sit  श्र०  कु०  )  :
 आयोग

 के
 कार्यकारी

 दल  गरुप  )  ने  (१)
 इंडियन

 पैनल  (२) कोड  श्राफ  क्रिमिनल  प्रोसिजर  कौर  (३)  इंडियन  एवी डन्स एक्ट  के  हिन्दी
 मसौदे

 तैयार  किये  सिविल  प्रोसीज़र  कोड़  का  हिन्दी  मसौदा  आजकल तैयार  किया  जा  रहा  है  ।  इन

 मसौदों  में  से  इंडियन  पीनल  कोड  के  हिन्दी  मसौदे की  आरा  १७१  (2)  तक  पुरे  आयोग  ने
 अपनी

 पद्धति  बैठक  में  कर  लिया है

 चेतन  का  श्रनसन्घान

 R23. at  रसद र .न्व  क्या  वैज्ञानिक  अनुसन्धान  ate  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्री यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 कया  जड़  विज्ञान  के  समान  चेतन  विज्ञान  के  oars  की  भी  कोई  योजना  भर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 वैज्ञानिक  secant  site  सांस्कृतिक  कार्य  मन्त्री  हुमायूँ
 :

 कौर

 झंवर  चेतन  विज्ञान से
 सदस्य  का  मतलब

 बायोलाजी  या  दूसरे  जीव  विज्ञानों  से  है  तो

 उत्तर
 # 1,

 a  wei

 नागालैण्ड भ  उपद्रव  भत्ता

 1२१६४.  श्री  रिश् यांग  किलिंग  कया  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  नागालेंड  में  सरकारी  कर्मचारियों  को  उपद्रव  भत्ता

 दियाजाता है

 यदि  तो  सफीपुर  के  उपद्रव  ग्रस्त  क्षेत्र  में  काम  करने  वाले  सरकारी  कर्मचारियों  को

 उपद्रव  भत्ता  क्यों  नहीं  दिया  जाता  ;

 क्या  सरकार  उपद्रव  ग्रस्त  क्षेत्रों  में  काम  करने  वाले  मनीपुर  सरकार  के  कर्मचारियों को

 भत्ता  देने  का  विचार  रही  है  ;

 यदि  तो  कब  यदि  नहीं
 तो

 इस  के  क्या
 कारण

 मूल  अंग्रेजी में
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 श्रीमान । गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  ae  दातार  )

 war  इस  विषय  की  जांत की  जा  रही  है  ।

 इंजीनियरिंग  कर्मचारियों  का  नियोजन

 1२१६५.  श्री  मुहम्द  इलियास  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  इंजीनियरों के  प्रतिनिधि  निकाल  ने  सरकार  से  मांग  कके

 है  कि  प्राविधिक  परियोजनाओं के  प्रशासन  में  इंजीनियरों  को  नियुक्त  किया  घोर

 {z)  यदि  तो  उस  के  लिए  क्या  कारण  बताये  गये

 गह-कार्य मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दातार  )  तथा  इंजीनियर  संस्था

 )  की  edt  सभा  ने  अन्य  बातों  के  अलावा  यह  सुझाव  दिया  है  कि  इंजीनियरिंग

 उपक्रमों  के  निदेशन शर  प्रबंध में  इंजीनियरों  को  लगाया  जाये  ॥  इसका  कारण

 ag  बताया गया  कि  art  जश्न-व्यवस्था  में  इंजीनियरिंग  शर  प्रौद्योगिकीय  क़ा  nee  श्रमिक

 ्रो  जाने  के  कारण  वैज्ञानिक कौर  प्रविधि  की  समस्या  का  नये  ढ़ंग  से  हल  करने  की

 इसका हैं  ।

 भ्रष्टाचार

 डा०  लक्ष्मीमत्ल  सिंधवी  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (e)  क्या  sera  निवारण  अधिनियम  मंत्रियों  पर  भी  लागू  होता  है

 यदि  तो
 क्या

 अधिनियम
 के

 प्रारम्भ
 के  बाद

 राज्यों
 के  मंत्रियों पर  कितने  श्रेणियों

 चबलाय गय ह गये  हैं

 क्या  केन्द्रीय  श्रष्लचार  विरोधी  भोर  विदेश  कमंचारिवृन्द  व्यवस्था ने  ब  तक  मंत्रियों

 के  face  जांच की  है  ;  पर

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम

 गृह-कार्य मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 श्रीमान

 ।

 maar ज्यों  के  छः
 मंत्रियों  के  विरुद्ध  दण्ड  संहिता  के  ats  Pexve—

 ye  में  afar  चलाया  गया  था  ।  जहां  तक  केन्द्रीय  सरकार  को  विदित  है  wer

 निवारण  अधिनियम  के  श्रन्तगेंत  किसी  मंत्री  पर  भ्र भि योग  नहीं  चलाया  गया  ।

 श्रीमान ॥

 जेसा कि  भाग  के  उत्तर  में  बताया  गया  है  छः
 मंत्रियों  के  विरुद्ध  चलाया

 wat  उन  में  से  एक  झप राघो  ठहराया  गया  शौर  एक  कोपद  से  हटाया  गया  ।  अन्य  लार  के

 मामले  न्यायालय  की  अनुमति  से  ate  विधिवक  की  इस  सलाह  पर  कि  अभियोग  चलाना  उचित

 नहीं  वापस  ले  लिये  भाग  खु  के  एक  मंत्रि  के  विरुद्ध  दण्ड  संहिता  के  अधीन  मुकदमे  की

 जांच  १९४६
 में  की  गई  थी  किन्तु  कोई  कार्यवाही  wary  नहीं  समझी  a

 tan  dist  में
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 छात्रों के  लिये  रोजगार

 1२१६७.  श्री  राम  सेवक  क्या  वैज्ञानिक  प्रसन्ना  ate  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्री यद

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  देश  में  जब  कि  बेरोजगारी  की  समस्या  इतनी  गहन  है  तो

 विद्यालय  के  छात्रों  को  अवकाश  के  दिनों  में  रोजगार  दिलाने  का  सिद्धांत  है  ?

 वैज्ञानिक  श्रनुसन्वान  कौर  सांस्कृतिक  कार्य  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  (sto  ao  सो०

 :  जहां  तक  इस  मंत्रालय  का  सम्बन्ध  है  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  के  कुछ  छात्रों
 को

 नेशनल एटलस  के  aah  संस्करण  की  तैयारी  के  सम्बन्ध  में  श्नारम्भिक  काम  करने  के

 लिए  नेशनल  एटलस  आर्गेनाइजेशन  में  लगाया  गया  था  ताकि  उस  संगठन  के  स्थायी  कर्मचारी

 अन्य  महत्वपूर्ण  काम  की  ध्यान  दे  सकें  ।

 राकेट  विज्ञान का  विकास

 Tres. Bt waa fae: श्री  यशपाल  सिंह  कया  प्रतिरक्षा मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  भारत  में  राकेट  विज्ञान  का  विकास  करने
 के

 लिए  कोई  कदम

 उठा  रही  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 fafa  मन्त्री  कृष्ण  :  प्रतिरक्षा  संगठन  ने  इस  संबंघ  में  कतिपय

 प्रारम्भिक काम  किये

 कोई  ब्यौरा  बताना  लोक  हित  में  उचित  नहीं

 पाकिस्तानी तस्कर  व्यापारी

 1९१६८.  श्री  च्च्छा  fag:  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 ४  ERR  को  भझ्रमृतसर  से  ४२  मील  दूर  राजाके  गांव  के  निकट  भारतीय सीमा

 पुलिस  ake  पाकिस्तानी  तस्कर  व्यापारियों  के  बीच  ३०  मिनट  तक  गोलाबारी  हुई  थी
 ?

 ait  मोरारजी
 :  ५  १९६२ को  कोई  घटना  नहीं

 किन्तु २  १९६२  की  रात  को  १०  मिनट  तक  पाकिस्तानी  तस्कर  व्यापारियों  श्रौर

 ताक  में  बैठी  भारतीय  पुलिस  टोली  के  बीच  राजाके  के  पास  गोलाबारी  हुई  थी  जिससे  एक

 तस्कर  व्यापारी मारा  गया

 राजस्थान  में  पिछड़ों  जातियों  के  लिये  बस्तियां

 २१७०.  श्री  बैरवा  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  पिछड़ी  जाति  के  लिये  श्रीवास  योजना  के  लिये  जो  रुपया  LEK C—FI

 में  दिया  था  उसमें  से  राजस्थान  में  पिछड़ी  जातियों  के  लिये  कहां-कहां  कालोनीਂ  वबाई  गई
 कौर

 उन  पर  कितना-कितना  रुपया  खर्च  किया  गया
 ?

 पम  Guat में द  वि
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 गृह-कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  :
 तथा  राज्य  सरकार

 है  सूचना  मांगी  गई  सूचना  प्राप्त  होने  पर  एक  विवरण  सदन  के  पटल  पर
 रख

 दिया  बराएगा |

 सैनिक  ध्राचरण  नियम

 की  कृपा  करेंगे
 1२१७१.  श्री

 स०

 मो०  बनों

 :
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री यह

 क्या  सरकार  ने  दूसरे  वेतन  आयोग  के  सुझावों  के  भ्रनुसार  केन्द्रीय  सैनिक

 PELL  में  संशोधन  किया

 यदि  तो  उसके  कारण  क्या

 मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 :  तथा  सरकार  ने

 दूसरे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  पर  ध्यानपूर्वक  विचार  किया  है  कौर  यह  निश्चय

 गया
 था

 कि  waite  झा चरण  नियमों  में  संशोधन  की  आवश्यकता  नहीं

 Wat के  तरीके

 श्री  श्याम  लाल  सर्राफ  :  क्या  गह-कार्य मंत्री मंत्री  बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  ऐसे  मामले  हुए  हैं  जिनमें  संघ  लोक  सेवा  द्वारा

 विभागों ने  भर्ती  रद  करदी  ;

 सब  परीक्षाओं  ओर  मौखिक  परीक्षाओं  की  औपचारिकताएं  पूरी  हो  जाने  के  बाद  सरकारी

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  स्थिति  को  सुघारने  के  लिए  क्या
 कदम  उठाये हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  मामलों  में  सरकारी  विभागों  ने  संघ  लोक-सेवा  mar

 द्वारा  सिफारिश  की  गई  नियुक्ति  को  विलम्ब  से  बुलाया  है  ;

 यदि  तो  में  ऐसे  उम्मीदवारों  की  संख्या  क्या  थी  ;  ak

 (=)  क्या  संघ
 लोक-सेवा

 आयोग  ने  ३१  १९६१  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के

 प्रतिवेदन  में  निर्दिष्ट  भर्ती  नियम  तैयार  कर  लिए  हैं  ?

 गृह-कार्य मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (att
 :  श्रीमान ।

 सरकार  ऐसे  मामले  सदा  कम  से  कम  करने  के  लिए  अ्रधिक  उत्सुक  रहती  है

 कौर  सब  सम्बन्धित  विभागों  को  हिदायतें  देने  का  विचार  किया  जा  रहा

 हां  श्रीमान

 (=)  भर्ती  के  १४३  प्रारूप  नियमों  में  से  जो  १  #
 १६६१  को  संघ  लोक  सेवा

 ara  के  पास  विचाराधीन  थे  RQve  के  बारे  में  भ्रायोग  ने  rf:
 a

 ं  को

 वी
 नि

 मूल  गरज
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 farm में  ख़ादिम  जातियाँ

 1२१७३.  शी  go  |: है  सोच  :  क्या  गह-कार्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  सिंघभूम  ott  बिहार  के  अन्य  ख़ादिम  जातियों  के  क्षेत्रों

 में  कुछ  पहाड़ी  रास्तों  का  निर्माण  aye  पड़ा  है  atk  wat  भी  जाति  क्षेत्रों  में  एसे

 अनेक  स्थान  हैं  जहां  पहुंचा  नहीं  जा  सकता  जहां  ala  मार्ग  बनाने  की  झावश्यकता

 गृह-कार्य मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 :  तथा  बारत  सरकार

 के  पास  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  किन्तु  उड़ोसा  की  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  में  अनुसूचित

 ख़ादिम  जातियों  के  कल्याण  art  भ्रनुसुचित  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  ५.००  लाख  रुपये  का

 बंघ  पहाड़ी  गांवों  को  सड़कें  बनाने  के  लिए  नियत  fear  गया  जातीं

 विकास  खण्ड  कार्यक्रमों  में  संचार  के  संबंघ  में  ate  योजनाएं  रखी  हैं  कौर  उसके  लिए

 feat  गया  उपबन्ध  प्राचीन  जाति  विकास  खण्ड  के  लिए  प्रयोग  किया  जायेगा  ।  यह  खण्ड

 ates  जाति  के  क्षेत्रों  में  खोला  जायेगा  ।

 भारत  strata लिमिटिड

 _  "RQ ROW.
 श्री  प०  कुन्दन  :

 क्या
 खार  शोर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  क की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  भारत  कोलियरी  लिमिटिड  की  एकरा  खास  कोयला

 खान  के  बन्द  होने  के  कारणों  की  जांच  को  है

 यदि  तो  मुख्य  उपपत्तियां क्या  हैं  ;  कौर

 क्या  इन  खानों  को  दुबारा  खोलने  के  लिये  सरकार  कोई  कदम  उठायेगी
 ?

 tera  site  faq  स्त्री  | ह  वे०  ah  कोयला  खान

 के  उत्तर  की  पुरानी  झाग  लगी  हुई  थी  ।  कोयला  बोड़े  ने  कई  सुरक्षात्मक  उपाय  किये

 इसके  प्रयत्नों  के  बावजूद  पर  काबू  नहीं  पाया  जा  सका  यह  धीरे  घीरे

 फैलती  रही  |  हाल  ही  में  इसने  पफ भोर  रूप  धारण  कर  लिया  इससे  प्रेस  की  कोयला

 खानों  को  खतरा  पेदा  हो  गया  ।  art  बझाने  के  लिये  कोयला  खान  में  पानी  भरने

 का  फैसला  किया  गया  कौर  पानी  भरने  का  काम  €  १९६६२  को  हुआ  ।

 इस  प्रकार  कोयला  खान  बन्द  हो  गयी  है  ।

 जब  पूरी  तरह  बुझ  तो  खान  को  खोलने के  लिये कदम  उठाये

 जाया

 फौजी  बुलडोजर  का  श्रलकनन्दा में  गिरना

 Peach 8  श्री  भक्त  दर्शन  :.  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  ott  कुछ  दिन  पहले  उत्तर  प्रदेश  के  चमोली  जिले  में  एक

 फौजी  बुलडोजर  पीपलकोटी  कुछ  श्रागे  सड़क  से  गिर  कर  अलकनन्दा  नदी  में  डब  गया

 ——S  शटी

 मूल  अंग्रेजी में
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 यदि  तो  क्या  उस  दुर्घटना  के  परिस्थितियों  जन
 कौर

 धन
 की

 aia  पर  प्रकाश  डालने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जायेगा  ;

 हताहत  व्यक्तियों  अथवा  उनके  परिवारों  को  कैसी  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की

 गई

 प्रतिरक्षा मन्त्री  कृष्ण  :  नहीं
 ।

 तदपि  एक  बुलडोजर  जो  सोमा

 सड़क  संगठन  का  एक  ऐसी  घटना  का  शिकार हो  गया  था

 मामला  जांच  wits  जान  wea  माल  का  कोई  हास  नहीं  हुआ

 wat  नहीं  उठता  ।

 हिमाचल  प्रदेश  के
 भ्षिकारों

 श्री  सूदमंद  इलियास
 :

 |  स०  भो०  घनी :

 २१७६.  श्रीमती  विमला  देवी  :

 st
 के  Fo  कुमारन

 क्या  e € eh OL |  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 हिमाचल  प्रदेश  में  श्रेणी  १  ate  २  के  कितने  भ्रमणकारी  भोर

 उत्तर  प्रदेश  से  श्रेणी  १  कौर  २  के  कितने  ahead  प्रत्यायोजित

 गृहकार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 :  पिर  ।

 ५३

 नाविक  कौर  वैमानिक  ats

 "२१७७.  थी  भक्त  दर्शन  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बतलाने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि
 उत्तर  प्रदेश  में  जो  ज़िला  नाविक

 व
 वैमानिक  ats  उन

 के  कर्मचारियों  को  पिछले  छः  महीनों  से  वेतन  हों  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  इस  का  क्या  कारण  है  ;

 (7)  इस  स्थिति  में  सुघार  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  ह  ;  फिर

 उन  ज़िला  बोर्डों  के  कर्मचारियों  को  कब  तक  पिछले  वेतन  की  अदायगी  कद

 दी  जायेगी  ?

 प्रतिरक्षा मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  :  जी  हां  ;  यह  सच  है  कि

 इन  कर्मचारियों  को  फरवरी  से  जुलाई  १४६२  ६  मास  के  वेतन  नहीं  मिले  हैं  ।

 प्रत्येक  राज्य  के  जिला  नाविक तथा  वायु  सैनिक  संबंधित  राज्य  सरकार

 at  केन्द्रीय  सरकार  से  प्राप्त  होने  बाले  ग्रनुदानों  से  चलाये  जाते  जो  संबंधित  राज्य  बोर्ड  द्वारों

 प्राप्त  शर  वितरित  किये  जाते  हैं

 ।

 वर्तमान  व्यवस्था  के  अनुसार  उत्तर  प्रदेश  सरकार  का  हिस्सा

 मूल  wast  में
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 हर  वित्तीय  वर्ष  में  उत्तर  प्रदेश  के  ats  को  उसी  वित्तीय  वर्ष  दो  किस्तों  में  दे  दिया  जाता

 जबकि  केन्द्रीय  सरकार  के  हिस्से  का  ७५  प्रतिशत  उत्तर  प्रदेश  बोर्ड  को  तदर्थ  पर  उसी  वित्तीय

 वर्ष  में  दे  दिया  जाता  कौर  शेष  जिला  नाविक  तथा  वायु  सैनिक  ate  के  पिछले  वर्ष  के  जांचे

 हुए  लेखे  की  प्राप्ति  पर  अगले  वित्तीय  वर्ष  के  अक्तूबर  मास  में  दिया  जाता  है
 ।

 उत्तर  प्रदेश  बोर्ड  से  यह

 पता  चला  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  ज़िला  नाविक  तथा  वायु  सैनिक  बोर्डों  के  कर्मचारियों  को

 १९६२  के  १९६१-६२  वित्तीय  वर्ष  के  केन्द्रीय  सरकार  के  शेष  भाग  के  न  मिलने  पर

 शेक  लिये  गये  ate  केन्द्रीय  सरकार  के  TEGR-KS  वित्तीय  वर्ष  के  भाग  के  विलम्ब  से  मिलने  के

 जबकि  संसद्  में  अनुदानों  की  मांगों  को  वोट  किया  गया
 तथा

 इसी  कारणवश  उत्तर

 प्रदेश  सरकार  का  भाग  विमुक्त  होने  में  विलम्ब  के  उन  कर्मचारियों  के  मार्चे  से
 १९६२

 तक  के  वेतन  भी  रोक  लिये  गये  थे  ।

 उत्तर  प्रदेश  समेत  सभी  राज्य  सरकारों  से  प्रार्थना की  गई  कि  वह  जिला

 नाविक  तथा  वायु  सैनिक  बोर्डों  को  स्थायी  सरकारी  संस्थाएं  बना  कौर  उन  बोर्डों  को  चलाने  के

 लिए  खाने  वाला  सारा  केन्द्रीय  सरकार  के  भाग  की  प्रतीक्षा  किये  बिना  प्रारंभिक  तौर  पर

 राजस्व से  चलाएं  ।  वित्तीय  वर्ष  के  बोर्डों  द्वारा  उन  पर  हर  वास्तविक  हुए  खर्चे  के  जांचे  हुए

 लेखे  की  प्राप्ति  केन्द्रीय  सरकार  का  भाग  बाद  में  विमुक्त  कर  दिया  जायेगा
 ।

 आशा  यदि  इस

 बई  प्रक्रिया  को  राज्य  सरकारों  ने  स्वीकार  कर  तो  बोर्डों  के  कमेंचारी  बिना  किसी  झंझट  के

 नियमित  रूप  से  वेतन  प्राप्त  कर  सकेंगे  ।

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  के  नाविक  तथा  वायु  सैनिक  बोर्ड  से  प्राप्त  हुए  प्रतिवेदन  के

 संबंधित  कर्मचारियों  श्रब  उनके  ate  तथा  १९६२  महीनों  के  वेतन

 दे  दिये  गये  अरजन जून
 तथा  १९६२  के  के  PEGR  के  अंत  तक  उन्हें मिल

 जाने  चाहिएं  ।  जहां  तक  उन  के  १९६२  के  वेतन  का  संबंध  उन्हें  ag  भी  शीघ्र  दे  दिये

 जाने  की  are  है  ।

 q
 प

 निको

 २१७८.  दर्शन  :  क्या  लान  धौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  संच  है  कि  नारनोल  में  सोना  मिलने  की  संभावना  होने  की  झाम

 wren  फली  हुई  है  ;  शोर

 यदि  तो  कया  इस  बारे  में  कोई  जांच  पड़ताल  की  जा  रही  है  अथवा  करने  का  विचार

 किया जा  रहा  है  ?

 खान  शरर
 इंजन  मन्त्रालय  में

 उप मन्त्री  हज़र नवीस  सरकार
 के  पास  ऐसी

 कोई

 सूचना  नहीं  है
 |

 ही
 नहीं  उठता

 ।

 iw
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 कोयले  के  उत्पादन  के  लिये  विदेशी  सहायता

 ite  प्री रामेदवर  tam  ak  इका  भग  सह  पतें  थो  इसा  नस

 .  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  कोयला  उत्पादन
 का  विस्तार  करने के  लिये  विदेश  लै

 १७  करोड़  तक  की  सहायता  ली  है  ;  भोर

 यदि  तो  यह  राशि  कैसे  प्रयोग  की  जा  रही  है  कौर  यह  सद दाय ठा  कोयले  की  कभी

 qa  करने  में  कहां  तक  सहायक  हुई  है
 ?

 खान घौर  इंधन  मन्त्री  के०  दे०  :  ta  ने
 तीसरी  योजना

 में
 गेर

 सरकारी  कोयले  की  खानों  की  विदेशों  मुद्रा  संबंधी  श्रावश्यकताम्रों  को  पूरा  करने  के  लिये  भारत

 सरकार के  ३५०  लाख  डालर  १७  करोड़  ऋण  देने  को  पेशकश  की  है
 ।

 इस  में  से

 ३१  VEQR AH Joo तक  ३००  लाख  डालर  को  राशि  लो  जा  सकती  है  प्रौढ़  शेष
 ५०

 लाख  डाला

 की  राशि  ३०  RRRY  तक  ली  जा  सकती  हे
 ।

 यह  राशि  कोयला  खनन  पुरखों  शादी  के  aaa  के  जो  नई  खानें

 स्थापित  करने  श्र  पुराना  खानों  का  विस्तार  तथा  संधारण  करने  के  लिये  भ्रपेक्षित  खर्च  की

 वक् जाये गो  ।  अब  तक  १२.७  करोड़  रुपये  का  सामान  आयात  करने  के  लिये  लाइसेंस  के  हेतु  CWSG

 श्रायनापत्र  मिले  हैं  ।  इनमें  से  १७७३  लाइसेंस  लगभग  २.  ६  करोड़ के  सामान  के  लिये  जारी  किये

 गये  ऋण  से  राशि  वास्तव  में  तभो  मिलाई  जायेंगे  जब  मशीनों  ale  उपकरणों  का  आयात  दो

 जायेगा  ।

 श्री  प्र०  Co  चक्रवर्ती
 TAYso.

 श्रोतों  जमता  देवी  :

 कया  इस्पात  पौर  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 धनबाद
 कौर  हजारीबाग  के  जिलों  में  बोकारों

 प
 रे योजना  के  भ्रन्तर्गत  कितना  क्षेत्र  है  ;

 कितने  लोगों  को  अपनी  जमीनें  ote  मकान  छोड़ने  पड़ेंगे  a  उन  के  पुनर्वास  के  लिये

 कया  कदम  उठाये  जाने  हैं  ?

 इस्पात  शौर  भारी  उद्योग  मन्त्री
 :

 वर्तमान  प्राक्कलनों  के

 ६२,०००  एकड  |

 कितने  लोगों  को  विस्थापित  करना  पड़ेगा  इस  की  गी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  बिहार

 सरकार  बोकारो  परियोजना  के  लिये  ज़मीन  प्राप्त  करेगी  ae
 पित  लोगों  के  पुनर्वास  की

 a. बोलता
 भी

 तैयार  करेगी
 ।

 सी एएए ल्एएएएएक  ———_—

 ee  a
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 बल  मुख्यालय  कर्मचारियों  को  स्थायी  बनाना

 1२१६१.  श्री  स०  मो०  बुर्जों  :  क्या  प्रतिरक्षा मंत्री  २३  १६६१  के
 अतारांकित

 wet  संख्या  ३१६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सशस्त्र  बल  मुख्यालय  के  ales  ears  कौर  स्टेनोग्राफर  श्रेणी
 के  ८०

 प्रतिशत

 भ्र स्थायी  पदों  को  स्थायी  बनाने  के  प्रदान  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है  ;

 यदि  नहीं  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ;

 इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  आदेश  जारी  होने  की  संभावना  है
 ?

 मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  :  हां  श्रीमान  ।

 तथा  wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 उड़ीसा में  लौह  भ्रयस्क

 थी  सुबोध  हंसना  :

 १२१८२.  (st  स०  do  सामन्त  :

 | हूँ |  Fo  दास
 :

 क्या  खान  इंजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  राज्य  को  गेघामरदन  पहाड़ियों  में  लौह  प्रयास  के  कौर

 निक्षेप पाये  गये  हैं  ;

 यदि  हां  तो  क्या  इस  क्षेत्र  का  विस्तारपूर्वक  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ;

 सर्वेक्षण  का  परिणाम  क्या  है
 ?

 खान  site  ईंधन  मन्त्री
 के०  दे०  :  १९५४-५५  में  खौ कारी के  दक्षिण

 उपार  जागर  के  ate  उड़ीसा  के  aaa  ज़िले  में  गेघामरदन  पहाड़ियों  के  चंदा

 नामक  स्थानों  पर  भारत  के  भूभौतिकी  सर्वेक्षण  विभाग  ने  लौह  वयस्क  के  निक्षेपों  का  पता  लगाया

 है  ।

 जी  नहीं  ।  केवल  प्रारम्भिक  निर्घारण  किया  गया  है  ;

 भारत  के  भूभौतिकी  विभाग  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  परिणाम  निम्नलिखित  हैं
 ।

 सौराटी का  दक्षिण  पश्चिम  :  १६००  मीटर  लम्बे  पौर  ६००  मीटर  चौड़े  क्षेत्र  में  लौह

 दै  ।

 जागर  का  पूर्वोत्तर  :  १६००  मीटर  लम्बे  क्षेत्र  में  लौह  वयस्क  के  निक्षेप  है
 ।

 अनुमान

 हैं  कि  वहां  से  १२०  लाख  टन  (१२१  लाख  टन  लौह  वयस्क  प्राप्त  होगा  ।

 चंदा
 :

 चार  फर्लाग  के  क्षेत्र  में  निक्षेप  फैला  हुआ  है  ।

 चूंकि  यह  निक्षेप  रेल  से  १३०  किलोमीटर  दूर  है  कौर  चूंकि  रेलवे  स्टेशन  के  निकट  बच्चे

 बड़े  निक्षेप हैं  उपरोक्त  निक्षेपों  के  काम  को  प्राथमिक्ता  नहीं  द
 dis

 tam  अंग्रेजी  में
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 दुग्ध  चूज

 १२१८३.  श्री
 स०  वैज्ञानिक  नचके  झोर  सांस्कृतिक-कार्य मंत्री

 बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 दुग्ध  चूर्ण  में  पौष्टिकता  बनाये  रखने  के  लिये  waders  कार्य  कहां  तक  किया  जा

 चुका है  ;

 क्या  इस  भ्रध्ययन  में  यह  भी  भ्रध्ययन  किया  जा  रहा  है  कि  कतिपय  प्रोटीन  उस
 a

 कैसे  रखे  जा  सकते  हैं  ;

 क्या  इस  प्रकार  का  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिये  सरकार  कोई  विदेशी  सहायता

 करने  का  विचार  रखती  हैं  ;

 यदि  तो  इस  का  ब्योरा  क्या  है
 ?

 वैज्ञानिक  श्रनसन्धान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मन्त्री  हुमायूँ
 केन्द्रीय

 प्रौद्योगिकी  अनुसंधान  संस्था  मैसूर  ने  भैंस  के  दूघ  सें  बच्चों  के  लिये  पौष्टिक दूघ  तैयार  करने
 की

 प्रक्रिया  निकाली  है  ।

 हां  श्रीमान ।

 तथा  उपरोक्त  प्रिया  को  प्रयोग  करके  व्याख्या  सहकारी  दुग्ध  उत्पादक  संघ

 एमल  बेबी  फूड  के  व्यापारिक  नाम  से  बच्चों  के  लिये  दूध  तैयार  कर
 zy  सैं
 कट  1.0  कुछ  कौर  समवाय  भी

 विदेशी  सहयोग  से  बच्चों  का  दूध  तैयार  कर  रहे  हैं  ।

 झींगों  के  लिये  राष्ट्रीय  सलाहकार  परिषद्

 1२१८४.  श्रीमती  सावित्री  निगम  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 के  लिए  सलाहकार  परिषद्  ने  जिसकी  बैठक  गत  वर्ष  हुई  थी  कितनी  सिफारिशें  की  थीं  जिन्हें  कार्य  कवित

 किया जा  रहा  है  ?

 शिक्षा  मन्त्री
 का०  ला०  केन्द्रीय  सरकार  से  सम्बन्धित  १६  सिफारिशों

 में  से  १०  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  किया  जा  चुका  है  ।  शेष  चार  सिफारिशों पर  कार्यवाही

 जा  रही हैं  ।  राज्य  सरकारों  से  सम्बन्धित  १३  सिफारिशें  उन्हें  भेज  दी  गई  हैं  ।

 गंगे  बहरों  के  लिये  प्रशिक्षण

 1२१८४.  श्रोता  सावित्री  निगम  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  तीसरी

 पंचवर्षीय योजना  में  गूंगे  बहरों  के  लिए  प्रविधि कं  केन्द्र  और  प्रशिक्षण  घोले  जाने  हैं  ?

 गाना  मन्त्री
 का०  लाठ  तीसरी  योजना  में  वयस्क  बहरों  के  लिए  एक

 प्रशिक्षण  केन्द्र  की  स्थापना  रखी  गयी  थी
 ।

 भारत  सरकार  के  शिक्षा  मंत्रालय  ने  गत  वित्तीय  वर्ष  मैं

 कनी इसकी  हैदराबाद  में  स्थापना  के  लिए  मंजूरी  दे  दी  है
 ।

 मून  मं प्रे जी  में
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 संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  गूंगे  शौर  बहरे

 1२१८६.  गोमती  सावित्री  निगम  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 क्या

 सरकार  गूंगों  और  बहरों  के  शिक्षा  प्रशिक्षण  और  रोजगार  की  उपयुक्त  व्यवस्था  करने  के  लिये

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  गूंगे  घौर  बहरों  की  वास्तविक  संख्या  जानने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  करने  का  विचार

 रखती  है  ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  सा०  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  हैऔर  शीघ्र  ही

 सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 मूंगे  बहुतों  को  संस्था

 1२१८७.  श्रीमती  साबित्री  निगम  छींका  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  देश  में

 ait  बहरों  की  कितनी  संस्थाएं  हैं  जिनमें  sea  शिक्षा  कौर  प्रशिक्षण की  व्यवस्था  है
 ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  भारत  सरकार  की  सहायता  से  श्रखिल  भारतीय

 बहरा  संघ  ने  में  फोटोग्राफी  की  एक  संस्था  स्थापित  की  है  कौर  भारत  सरकार  चालू
 वित्तीय

 ad  में  हैदराबाद  में  वयस्क  बहरो ंके  लिये  एक  gear  स्थापित  कर  रही है
 ।  बहरों  कि  शिक्षण

 के  लिए  ate  कोई  संस्था  नहीं  है  ।

 उडीसा में  कोयला  खानें

 २१८८.  श्री  किशन  पटनायक  :  क्या  खान  कौर  इंजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  भारत  सरकार  के  दिनांक  ५  १९६२  के  गजट  नोटिफिकेशन संख्या
 १३४

 के  अनुसार  उड़ीसा  में  कोयला  खानों  के  लिये  जितनी  जमीन  एक्वायर  की  गई  उसका

 feat  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  की  राशि  कितनी

 tera कौर  इंधन  मंत्रो  केशव  देव  नहीं  ।  सम्बन्धित  दावेदारों

 ने  wil  तक  अरपना  कोई  दावा  नहीं  किया  है  ।

 ही  नहीं  उठता  ।

 कारों का  निर्माण

 1२१८६.  Mo  सन्  क्या  इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
 कपा

 करेंगे

 क्या  सरकार  को  हिन्दुस्तान  मोटर्स  लिमिटेड  द्वारा  कारों  के  त्रुटिपूर्ण  निर्माण  के  बारे

 मैं  हाल  में  ही  शिकायत  प्राप्त  हुई  है  ;

 यदि  तो  किन  त्रुटियों  की  शिकायत  है  ;  कौर

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 इस्पात  धर  भारी  उद्योग  मंत्री  चि०  से  सरकार  को

 हिन्दुस्तान  मोटर्स  लिमिटेड  द्वारा  निर्मित  कारों  में  कुछ  बूटियों  की  शिकायतें  मिली  हैं  ।  कुछ

 शिकायतें
 इस  फर्म  द्वारा  स्वयं  तैयार  किये  गये  पुर्जों के  बारे  में  हैं  ah  श्रव्य  सहायक  उद्योगों  दवारा

 भ्र प्रे जी  में
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 तैयार  वस्तुओं  के  बारे  में  हैं  ।  निर्मितियों  का  ध्यान  शिकायतों  की
 झोर  दिलाया गया  है

 ।  उन्होंने

 स्तर  बनाने  के  लिए  निरीक्षण  कौर  जांच  की  उपयुक्त  व्यवस्था  कर  दी  है  ।  वें  पुरानी  मशीनों
 क

 स्थान  पर  नई  लगाने  का  विचार कर  रहे  हैं  ।

 (  डा०  मेलजोल

 |  श्री  दिवा जी राव  ao  के
 :

 २१६०.  4
 sit  मठ  ato  हक

 j  नमती  सरोजिनी  महिषी
 :

 | ait att att : चुनी  लाल  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  सैक्शन  की  तालिका  के  बारे  में  २८  9882 H areifa के  तारांकित

 संख्या  १०७१  के  उत्तर के  सम्बन्ध म  यह  बतान  की  कारण

 क्या  सरकार  ने  इस  मामले  में  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  मंत्रणा  स्वीकार  कई  ली

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  झर

 यदि  तालिका  बना  ली  गई  है  तो  सरकार  उन  हजारों  acd  को  बैसे  सुरक्षित

 1  गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  से  सारा  मामला

 विचाराधीन है  ।

 साहित्य  श्रकादसी  पुरस्कार

 VER  श्री  सिद्धपुर  प्रसाद  :  क्या  वैज्ञानिक  श्रनुसंघान  ate  सांस्कृतिक-काय  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  साहित्य  अकादमी  द्वारा  श्रेष्ठ  पर  पुरस्कार  देने  के  जो  नियम

 थे  उनमें  हाल  में  कुछ  परिवर्तन  किये गये  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  वे  क्या  हैं
 ?

 बटालिक  अनुसंधान  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  हनुमान  जी  at

 अकादमी  पुरस्कार  पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रकाशित  व्यक्तिगत  रचना  की

 साहित्यिक  योग्यता  के  आधार  पर  दिया  जाता  रहेगा  ।  लेकिन  लेखक  की  कुल  रचनाओं

 और  साहित्यिक  स्तर  का  भी  यथेष्ट  ध्यान  रखा  जायेगा  ।

 लेखक  की  मृत्यु  के  बाद  का  प्रकाशन  पुरस्कार  के  योग्य  तभी  माना  जाएगा  यदि

 उसका  प्रकाशन  लेखक  की  मृत्यु  के  तीन  साल  के  हो  चुका  हो  |

 कोई  भी  लेखक
 जो

 एक  बार  पुरस्कार  पा  चुका  दुबारा  पुरस्कार  का

 ; 7 meio.
 होगा  ह

 मूल  wast  में

 1808  (Ai)
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 पंजाब  में  से  निक  प्रशिक्षण  स्थल

 [२१६३०  दी०  फार्मा :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  पंजाब  में  कोई  सैनिक  प्रशिक्षण  स्कूल  खोलने

 का  विचार है  ;  कौर

 )  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 पंजाब  सरकार  इस  समय  तीसरा मंत्री  कृष्ण  at

 सेनिक  स्कूल  खोलने  की  स्वीकृति  प्राप्त  करने  के  बारे  में  विचार  कर  ।  ब्यौरा  tare  किया

 जा  रहा

 लो  बोने  एयर  ब्रेक  कैरेक्टर  शादी

 २१६९४.  श्री  हिम्मतसिहका  :  क्या  इस्पात  wie  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा

 करेंगे कि

 क्या  हिन्दुस्तान  मशीन  द्  देश  में  बने  लो  वोलटेज  एयर  ब्रेक
 ३

 फेज  fees

 शर  डायज्ज  टाइप  कार्ट रिज फ्यज़  इसलिए  नहीं  खरीदता  कि  उनके  मलय  शरिक  हैं
 कौर

 क्या  सरकार  ag  विचार  कर  रही  है  कि  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  देशीय  माल  सरोद

 कर  बिदेशी  मुद्रा  की  बचत  करे  |

 झ्र  भारी  उद्योग  मंत्री  चि०  att  सरकार  की

 नीति  सदा  यही  रहती  है  कि  यदि  टैक्नीकल  दृष्टि  से  कोई  हानि
 न

 होती  हो  तो
 whee

 से
 अधिक

 देशीय  संसाधनों  का  ही  प्रयोग  किया  जाय  ।  जहां तक  सम्भव  होता  है  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  लिमिटेड

 भ्र पनी  खरीद  यदि  वस्तुएं  अच्छी  किस्म  की  हों  र  उनकी  टैक्निकल  आवश्यकता  को  पूरा  करती

 दो  देशीय  संसाधनों  से  ही  करता  है  ।

 विद्यार्थियों  के  लिये  विदेशी  wet

 peace 4  श्री  प्र काडा बीर  शास्त्री  कया  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 विदेश जाने  के  लिये क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  उन  छात्रों  अथवा  व्यक्तियों
 को

 विदेशी  मुद्रा  नहीं  दे  रही  है  जो  प्रिये  सारे  व्यय  की  भार  दूसरे  देशों  में  वहन  लिये  प्रस्तुत हैं  ;

 और

 यदि  तो  क्यों
 ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  ate  माननीय  सदस्य  उन

 व्यक्तियों  को  विदेशी  मुद्रा  बल्कि  विदेश-यात्रा  की  अनुमति  दिये  जाने  के  सम्बन्ध  में  जानकारी

 प्राप्त  करना  चाहते  हैं  जो  विदेश  में  ay  खर्चे  का  प्रबन्ध  खद  ही  करने  को  तैयार  हैं  ।  ऐसे  मामलों  में

 विदेशी  मुद्दा  दिये  जाने  का  प्रश्न  पैदा  ही  नहीं  जहां  सरकार  या  भारतीय  रिजवी
 बेक

 को  प्रबन्ध  की  सचाई  के  सम्बन्ध  में  सन्तोष  हो  जाता  वहां  यात्रा  की  अनुमति दे  दी  जाती है

 ऐसे  कुछ  मामलों  में  प्रकृति  नहीं  दी  गई  जिनमें  सन्देह  था  सौर  जिनके  बारे  में  यह  खयाल  हुमा  कि  वे

 की
 व्यवस्था  के  रूप  में  हैं

 ।

 ss

 मूल  अंग्रेजी  में
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 नई  दिल्ली  में  टाइमर  कौर  मिडिल  सकल

 २१९६.  प्रकाश वीर  शास्त्री  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 नई  दिल्ली  नगरपालिका क्षेत्र  में  सरकारी  अथवा  निजी
 प्रबन्धकों

 की  देख-रेख  में

 कितने  प्राइमरी  और  मिडिल  सकल  चल  रहे  हैं  ;

 क्या  इन  स्कूलों को  दिल्ली  प्रशासन  अथवा  स्थानीय  निकायों  द्वारा  अनुदान  दिया

 जाता

 (7)  क्या  यह  सच  है  कि  इन  स्कूलों को  बहुत  समय
 से  यह  सहायता  प्राप्त  नहीं  हो  सकी  है

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इन  स्कूलों  के  भ्रध्यापकों  के  तथा  श्र  कर्मचारियों  के  कई

 मास के  वेतन  नहीं  मिले  हैं  ;

 यदि  तो  इस  प्रकार  की  कठिन  ई  भविष्य  मे  स०  के  सामने  न  ०५  इस  सम्बन्ध

 हमें  सरकार  ने  क्या  कोई  योजना  बनाई  है  ;

 यदि  at,  तो  उसका  विवरण  कया  है
 ?

 शिक्षा  मंत्री  काठ  ला०  (

 मिडिल  सकल प्राइमरी  सकल

 ा
 सरकारी

 9
 (at)  सहायता  प्राप्त

 नई  दिल्ली  नगरपालिका  क्षेत्र  में  स्थित  निजी  प्राइमरी  स्कूलों  भर  मिडिल  के

 area  विभागों  को  सहायता-श्रमदान  नई  दिल्ली  नगरपालिका  द्वारा  कौर  मिडिल  स्कूलों  के  मिडिल

 विभागों  को  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  दिया  जाता  है  ।

 दिल्ली  प्रशासन  ने  नई  दिल्ली  नगरपालिका  से  मिडिल  eat  के  मिडिल  विभागों  को

 इस  वर्ष  से  सहायता  अ्रन॒दान  देने  की  प्रार्थना  की  थी  ।  लेकिन  नगरपालिका  ने  इस  प्रतिष्ठित  दायित्व

 को
 स्वीकार

 करने  में  भ्र पनी  असमर्थता  प्रकट  की
 ।

 इससे  मिडिल  स्कूलों  के  मिडिल  विभागों  को

 दूसरी  तिम्हाई की  सहायता  अनुदान मिलने  में  कुछ  देर  हुई  ।  दिल्ली  प्रशासन  ने  अरब  फैसला  किया

 हैं  कि  इस  सम्बन्ध  में  स्थिति  यथापूर्व  रखी  जाये  ate  मिडिल  स्कूलों  को  उनका  रुका  हुआ  अनुदान

 दे  दिया गया  है  ।

 इस  मामले  की  जांच  जा  रही  है  ।

 (=)  पर  उपरोक्त  विवरण  से  स्पष्ट  हैं  कि  ये  प्रश्न  उठते  ही  नहीं  ।  पहले  से  ही  त्रैमासिक

 सहायता  अनुदान  तीन  मोह  पूर्व  पेशगी  दे  दिया  जाता  है  |
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 बच्चों  की  शिक्षा  सम्बन्धी  भत्ता

 1२१९७
 JM

 प०
 कुन्दन

 हाजी

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  हाल  ही  में  केन्द्रीय  सरकार  के  उन  कमंचारियों  के

 जिनके  बच्चे  मुख्यालय  के  अतिरिक्त  किसी  अन्य  स्थान  पर  शिक्षा  पा  रहे  बच्चों  की  शिक्षा  के  लिये

 भत्ता  स्वीकृत किया  है

 यदि  वे  कर्मचारी  भी  भत्ता  प्राप्त  कर  सकते  हैं  जिन  के  बच्चे  मुख्यालय  के  स्थान

 पर  ही  दिक्षा पा  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं
 ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  जी  हां  ।  कम  वेतन  पाने  वाले  उन
 सरकारी

 कर्मचारियों  को  बाल  शिक्षा  भत्ता  स्वीकृत  किया  गया  है  जिन्हें  मुख्यालय  के
 wa

 स्थानों

 पर  अपने  बच्चों  को  दिक्षा  दिलानी  पड़ती  है  ।

 जी  नहीं  ।

 यह  योजना  वेतन  झ्रायोग  की  सिफारिश  पर  मंजूर  की  गई  है  जिसने
 उन  कर्मचारियों

 के  लिये
 किसी

 प्राथमिक  सहायता  की  सिफारिश  नहीं  की

 है

 जिनके

 बच्चे  मुख्यालय  के  स्थान  पर  EF

 शिक्षा  पाते  हैं

 यूनेस्को का  मंत्रणा  मतदान

 श्री  Yo  च०

 श्रीमती  गायत्री  देवी 1२१६८

 at  नरेन्द्र  fag  महिला

 क्या  शिक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  १९६२  के  आखिर में  यूनेस्को  का  मन्त्रणा  मिशन  भारत  में  विज्ञान  शिक्षा

 विकास  सम्बन्धी  योजनाओं  पर  चर्चा  करने  था

 यदि  तो  मिशन  के  साथ  किन  किन  विषयों  पर  बातचीत  हुई  ;

 उसके  क्या  परिणाम निकले  ?

 मंत्री  का०  ला०
 aft  att

 सैकंडरी  स्तर  तक  विज्ञान  दिक्षा  का  विकास  कुछ  चुने  हुए  विश्वविद्यालयों  में  उच्च

 अध्ययन अनुसन्धान  स्थापित  करना  जिसके  लिये  संयुक्त  राष्ट्र  टैक्नीकल  सहायता  विस्तृत

 कार्यक्रम  (arver )  )  के  अन्तर्गत  टेक्नीकल  सहायता  दी  जायेगी  ।

 निदान  ने  श्रमी  अरपना  कार्य  समाप्त  नहीं  किया  है
 ।

 टान  वदान्य

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 भारतीय  बीमा  का  विदेशी  कारोबार

 1२१६६.  श्री  प्र०
 चे  ae  :

 कया  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 १९६०  की  समाप्ति के  aan  में  कौर इस  समय  भारतीय  बीमाकर्ताप्रों का

 में  कितना  कारोबार  था  ;  कौर

 इस  कारोबार  को  बढ़ाने  के  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं
 ?

 वित्त  मंत्री  सोरारजी
 :

 जी  हां

 विदेशों में  बीमा  भारतीय  सामान्य  बीमा

 निगम का  चाल  जीवन  बीमा  नियों  द्वारा  भारत  से  बाहर  प्राप्त

 किया  गया  सकल  प्रत्यक्ष  प्रीमियम

 तनना  टि

 १६६०  १०६  करोड़  रुपयें  ८  ६४५  करोड़ रुपये

 ERR  29  डि  रुपय

 इस  समय  आकड़ इस  समय  उपलब्ध  धाकड़ इस  समय  उपलब्ध
 mr

 ES अ  अ  क  अ  अ
 नहीं =

 जोवन  बीमा  कप

 अधिक  एजेंटों  की  भर्ती  करके  और  रिक  विकास  पदाधिकारियों  की  नियुक्तियां  करके

 जीवन  बीमा  निगम  संस्था  को  विदेशों  में  दूर  बनाया  जा  रहा  है  ।  यह  भी  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  कि  दूद

 स्थानों  पर  भी  कारोबार  किया  जाय  ।

 सामान्य वीसा  कारोबार

 भारतीय  सामान्य  बीमा  कम्पनियां  विदेशी  कारोबार  में  घाटा  दिखा  रही  हैं  ।  १९६० में  कुल
 UP .¢

 लाख  रुपय  का  घाटा  पड़ा  |  इस  कारण  वर्तमान  परिस्थितियों में  कारोबार  का  विस्तार करने  की

 नहीं  हैं  ।

 विदेश जाने  के  लिए  विदेशी  चा  का  दिया  जाना

 २२००. श्री  To  fag  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 भारत  सरकार  द्वारा  विदेश  यात्रा  करने  बालों  पर  प्रतिबन्ध  लगाने
 के
 द  कितने

 भारतवासियों  को  विदेशों  में  जाने  के  लिये  विदेशी  मुद्रा  दी  कौर

 इन
 विदेश  जाने  वाले  भारतीयों  के  लिय  कितनी  विदेशी  मुद्रा  मंजूर  की  गई

 ?

 वित्त  मंत्री
 मोरारजी

 कौर
 इकट्ठी  की  जा  रही  कौर  है

 उसे
 सभा

 की  मेज  पर  रख  दिया  जायेगा
 ।

 मूल  aint  में
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 ~
 नप  विश्वविद्यालय

 २२०१.  qo  To  सिंह :  क्या  शिक्षा  मन्त्री  यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह सच  है  कि  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  अपनी  अन्तरिम  रिपोर्ट  में  अनेक

 ्  विश्वविद्यालय खोलने  की  सिफारिश  की  है  ;

 )  ग्वालियर  में  विश्वविद्यालय  खोले  जाने  के  सम्बन्ध  में  इस  रिपोर्ट  में  क्या  मत  प्रकट  किया

 गया है  ;  कौर

 यदि  यह  आयोग  ग्वालियर  में  विश्वविद्यालय खोलने  में  नहीं  है  तो  उसके  क्या

 कारण  बताये  गये  हैं
 ?

 शिक्षा  का०  ला०  से  (7)  विवरण  संलग्न  ह  ।

 विवरण

 नयें  विश्वविद्यालय खोलने  के  आयोग ने  जो

 नियुक्त की  उसने  अपनी  भ्रन्तरिम र  में  निम्नांकित  संघीय य  एकात्मक  ढंग  के

 विद्यालय  खोलने  की  सिफारिश  की  है  :---

 यात्  ददा  हैदराबाद
 ह

 मध्य  प्रदेश  इन्दौर

 मद्रास  मद्रास या  दूर

 ह  ी  पुना

 मसूर  बंगलौर

 राजस्थान  जोधपुर अथवा  जयपुर

 शौर
 (7).  ग्वालियर  में  विश्वविद्यालय  खोले  जाने  के  सम्बन्ध  में  समिति  ने  अपना  कोई

 मत  प्रकट  नहीं  किया  था  ।  समिति  की  रिपोर्ट  पेश  होने  के  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  ग्वालियर  में

 विश्वविद्यालय  खोलने  का  सुझाव  दिया  था  |  विश्वविद्यालय
 अनुदान  आयोग  ने  अपनी १.

 9862 Hl Aan F की  बैठक  ग्वालियर  में  विश्वविद्यालय  खोलने  के  लिये  सिद्धान्त  रूप  में  अपनी  रजामन्दी  दे

 दी  है  ।  परन्तु  ने  इस  बात  पर  जोर  दिया  हैं  कि  पहले  यहं  निश्चय  हो  जाना  चाहिए  कि
 इस

 प्रयोजन  के  लिये  पर्याप्त  धन  राशि  उपलब्ध  हो  सकेगी  ।

 खान  wt  इंधन  मंत्रालय म  गुप्त  सुचना  विभाग

 1२२०२.  भी  प्र०  |. हु  बरुआ
 :

 बया  खान  कौर  इंधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  खान  ate  ईंधन  मन्त्रालय  में  एक  गुप्तचर  विभाग  स्थापित  करने  का  विचार  है

 यदि  तो  इस  विभाग  के  अपेक्षित  कृत्य  और  रचना  कया  हैं
 ?

 खान  कौर  इंधन  मंत्री
 झ्०  ०  मालवीय  )  :  ate  )  कोयला  सम्बन्धी जान

 क।री  एकत्र  करने  के  लिये  खान  ae  इंधन  मन्त्रालय  में  एक  जानकारी  तथा  गुप्त  वार्ता  कमरा  बनाया

 जा  रहा
 है  ।

 कोयले  के  उत्पादन  ्  भेजी  गई  मात्रा
 को

 ग्रामों
 शर

 चोटों  के  रूप  में  वहां
 प्रदर्शित  किया

 जायेगा  |  कोयले  के  बारे  में  उपयोगी  पाठ्य  सामग्री  भी  वहां  रखी  ।

 sist  में
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 गुजरात  में  प्राकृतिक  गैस

 1२२०३.  भी  याज्ञिक  :  क्या  खान  शौर  इंजन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  wae  बिलों  ats  द्वारा  क़सम  में  वितरित  की  जाने  वाली  गेस  पर
 ८

 रुपये  ५०  सट

 पै०  प्रति  हजार  क्यूबिक मीटर  वसूली  करते
 का

 निश्चय  किया  है  ;

 क्या  गुजरात  की  औद्योगिक  कम्पनियों  से  सरकार  लगभग  ८५  रुपये  प्रति  हजार  क्यूबिक

 मीटर  करती  है  ;

 सरकार  गुजरात  बिजली  ars
 को

 भी  गैस  उसी  दर  से  देगी  जिस  दर  पर  क्सग

 बिजली  बोर्ड  को  देती  है  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 खान श्रौर इंधन मंत्री इंधन  मंत्री  | चू  Fo  :  जी  नहीं  ।  ट्रायल  इण्डिया

 लिमिटेड  ने  असम  बिजली  बोर्ड  को  ८  रुपये  ८३  पै
 ०

 की  दर  से  गैस  बेचना  स्वीकार  किया  है  ।

 इस  समय  गुजरात  में  प्रौद्योगिक  कम्पनियों को  प्राकृतिक  गेस  नहीं  दी  जा  रही  है  ।

 गुजरात  बिजली  ats  की  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  दी  जाने  वाली  गैस  का

 मूल्य  अभी  fafa  नहीं  किया  गया  है  |

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता  |

 संघ  राज्य-क्षेत्रों  में  अपराध

 र्

 श्रीमती  गायत्री  देवी  :

 कया  गृह-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  गत  तीन  वर्षों  में  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  विशेष  रूप  से  त्रिपुरा

 a
 अन्दमान  में  अपराधों  की  वृद्धि  हुई  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  ae

 इन्हें  रोकने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 ैगुह-काय  में  राज्य-मंत्री  :
 संघ  राज्य  क्षेत्रों में  2exE,  ERs

 १९६१
 में  हुये  हस्तक्षेप  अपराधों  के  आंकड़ों  में  प्रतीक  नीति  नहीं  है  ;

 अर  wet
 उत्पन्न

 नहीं  होता  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 अनुसूचित  जातियों
 ज

 aw  आदिम  जातियों  के  लिए  मेट्रिको्तर  छात्रवत्ति  योजना

 श्री  सिदुदय्या :

 1२२०५. ८  प०  ना०  ख़्याल  :

 शी  सोनावन े:

 कया  दिक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  geye—Fo  में  यह  पता  लगाने  के  लिये  कोई  नमूना  सर्वेक्षण  किया  गया  था
 कि  मैंट्रिको्तर  छात्रवृत्ति  योजना  से  अनुसूचित  जातियों/श्रनुसुचित  ख़ादिम  जातियों  प्र  सत्य

 पिछड़ी  जातियों  के  विद्याथियों  को  कितना  लाभ  gar  ;  कौर

 यदि  तो  उस  सर्वेक्षण  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  में  यह  सर्वेक्षण

 करने  का  विचार  था
 ।

 इस  परियोजना  के  लिये  संलग्न  विवरण  में  दी  हुई  एक  प्रश्नावली  राज्य  सरकारों

 को  भेजी गई
 थी  कि  जिन  संस्कारों

 में  PELE—To  में  छात्रवृत्ति  पाने  वाले  उनके  प्रधान  श्रध्यापर्क

 उन्हें  भर  दें  राज्य  सरकारों  की  टिप्पणी  के  साथ  प्रश्नावली  को  इस  मन्त्रालय  में  वापस  भेज  दिया

 जाये
 ।

 कई  बार  स्मरण  दिलाने  के  बाद  भी  कई  राज्यों  से  कभी  भी  जवाब  नहीं  प्राय  हैं
 ।

 बिष्ट  अनुबन्ध  संख्या  ८४]

 =
 न्  च |  ८;  तियों  के  विरोधियों  के  लिए इलाहाबाद  में  श्रनसुचित  जातियों  प्रौढ़  अनुसूचित

 छात्रावास

 फ  भी  सीरिया :

 1२२०६
 भी  प०  ना०  कयाल

 सोनावने  :

 क्या  गृह-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  भ, कभ, कररग  कि  :

 क्या  इलाहाबाद  में  अनुसूचित  जातियों  ate  श्रतुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  faarfaar

 के  लिये  बनने  वालें  छात्रावास  का  निर्माण  कार्य  पुरा  हो  गया  है  ;

 इस  इमारत  की  अनुमानित लागत  क्या  है  ;

 इसमें  कितने  विद्याथियों  के  रहने  की  व्यवस्था  हो  सकती  है  ?

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  चन्द्र  :  पूर्व-परीक्षा  प्रशिक्षण  केन्द्र  से

 संलग्न  छात्रावास  की  इमारत  का  निर्माण  wat  पूरा  नहीं  हो  पाया  है  ।

 2,065,290  रुपये  ।

 ——
 set

 णा

 भूल  sae  में
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 मैसूर  में  अनुसूचित  जातियों  के  लिपे  श्रीवास  योजनायें

 भी
 सिया

 २२०७.
 भी  प०  ना०  कयाल  :

 त्री  सोनावने
 :

 गृह-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  १६६०-६१  १९६१-६२  में  मैसूर  राज्य  में  श्रतुसूचित  जातियों
 के

 लिये

 राज्य  क्षेत्र  में  प्रवास  योजना  का  काम  रोक  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  PERR—-KS  में  योजना को  शुरू कर  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  इस  परियोजना  के  लिये  कितनी  राशि  रखी गई  है  ?

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  जी  नहीं
 ।

 प्रशन  उत्पन्न नहीं  होता  1

 जहां  ।

 ¥ Yo  लाख  रुपये

 हरिजन  लड़कियों  के  लिये  छात्रावास

 |  थी  :

 १२२०८.  प०  ना०  ख़्याल  :

 t | st  सोनावने
 :

 नया  गृह-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 वर्ष  PERR-GR  में  chore  लड़कियों  के  लिये  छात्रावास  स्थापित करने  के  लिये  प्रत्येक

 राज्य  संघ  राज्य  क्षेत्र  को  कितनी  राशि  आवंटित  की  गई  है  ;  झर

 इन  छात्रावासों  से  कितनी  लड़कियों
 को

 लाभ  होगा
 ?

 1 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  site  योजना
 में  राज्य  क्षेत्र

 के  अधीन  १६६२-६३  के  लिये  भ्रनुसूचित  जाति  के  विद्यार्थियों  के  छात्रावासों  के  लिये--लड़कों  शौर

 लड़कियों  दोनों  के  छात्रावासों  के  ५५  लाख  रुपये  का  मिलाजुला  उपबन्ध
 गया

 है  ।  यह  राशि  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  रूप  में  विभिन्न  राज्यों  र  संघ  राज्य  क्षेत्रों को  आवंटित

 को
 गयी  है  ।  उपरोक्त  उपबन्ध  से  अनुसूचित  जाति  at  कितनी  लड़कियों  को  लाभ  यह  इस

 बात  पर  निसार  होगा  कि  हर  राज्य
 मेंबर

 संघ  राज्य  क्षेत्र  में  उपलब्ध  सुविधाओं  का  अनुसूचित  जाति

 की  लड़कियां  किस  सीमा  तक  उपयोग  करती  हैं  ।  इस  योजना  को  दी  गई  उच्च  प्राथमिकता  को  ध्यान

 में  रख  कर  तीसरी  योजना  के  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  ea  २०  लाख  रुपये  का  fates  उपबन्ध  कर  दिया

 एलए —_— गया  है  ताकि  अनुसूचित  जाति  की  की  छात्रावास  व्यवस्था
 की

 मांग  को  पूरा

 भ  प्रंग्रेजी  में
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 किया  जा  सके  |  इस  धनराशि  का  उपयोग  अनुसूचित  जाति  की  लड़कियों  के  कुछ  चुने  हुये  सामान्य

 छात्रावासों  में  रहने  की  जगह  बढ़ाने  के  लिये  किया  जायेगा  कौर  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  की

 विक  जरूरतों के  अ  ats  पर  इसमें से  उनको  राशियों  का  झ्रावंटन  किया  जायेगा  ।

 विवरण

 ह अ  क  ए  अक्

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  जाब  fea

 a य  क  ि  ि  ि  य  अ  ्  ब  अ  a  ee  a

 सान्द्र  प्रदा  ८.१६

 घ्

 WE
 जम्मू तथा  काश्मीर

 केरल  १०

 मद्रास  oo

 ३०

 न  ् मसूर

 उडीसा  ०0

 १०  ह

 रह  उत्तर  प्रदेश  न

 १२  पश्चिम  बंगाल  zo

 रे  xo
 हिमाचल  प्रदेश

 १४  श्र

 पॉंडिचेरी  0°

 a  el

 योग  ६७.  Ya

 जूट  के  सामान  का  कम  बीजक  बनाना

 FRR,  _  भी
 स०  मो०  बुर्जो ं:

 भी  इन्द्रजीत गुप्त  :

 नया  चित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मैसर्स  मैकलीड  एण्ड  कलकत्ता  द्वारा  आयात  किये  जा  रहे

 जूट  के  सामान  को  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  ने  इस  आरोप  पर  रोक  लिया  था  कि  उस  का  कम  बीजक
 बनाया  गया

 (@)  कया  ८  १९६६२  को  या  उस  के  बाद  समाप्त  होने  वाली  जांच  पूरी  होने  से  पहले  ही

 यहं  माल  छोड़  दिया  गया
 गौर

 siactr मे ६... है. दै 1 है  न सल्



 १२  १८८४  झ्र विलम्ब नीय  लोक  महत्व  के  विषयों  की  भोर  ध्यान  दिलाना  ~% oR

 तो  क्या  कारण  थे  ?

 लि  Qty (ait  tert  fl] aa )  (7)  प्रख्यात  के  जट  के  माल
 को

 रोकने
 की  कोई

 घटना  नहीं  हुई  है  ।  परन्तु  कलकत्ता  सीमा  शुल्क  कार्यालय के  सामने  मैसेज  मेकलीड  एण्ड
 कम्पनी

 लिमिटेड  कौर  मैना  मिल्स  कम्पनी  लिमिटेड  द्वारा  टाट  के  सामान  के  निर्यात  के  संबंध  में  उनके  नौवहन

 बिलों  में  की  गई  घोषणा  लगभग  2¢  लाख  रुपये  की  थी  कौर  कलकत्ता  सीमा  दक  कार्यालय  ने  उपरिदर्धी

 रूप  में  इस  घोषित  मलय  को  कम  समझा  उन्होंनें  इस  सामान के  बारे  में  न्याय  निणय  संबंधी

 कार्यवाही  श्रीराम  कर  दी  है  ।  इस  निणय  के  होने  से  पहले  सामान  को  बक  की  गारंटी  पर  लिखे  गय  बां  डॉ

 के  आधार पर  जहाज  से  भेजने  की  भ्रनर्मात  दे  दी  गई  ।  ऐसा  करना  इसलिये  जरूरी  था  कि  यदि  यह

 पुरा
 न

 किया  गया  होता तो  देश  की  काफी  बड़ी  मात्रा  में  विदेशी  मुद्रा  की  हानि
 हो

 जाती
 |  भ्रन्तराष्ट्रीय

 व्यापार  पर  भी  इस  का  AST  प्रभाव  पड़ता  |

 अल्प  सूचना  प्रश्न  उत्तर

 भारी  इंजीनिर्यारग  हटिया

 सूचना  प्रश्न  संख्या  €.  श्री  श्रीनारायण दास  :  क्या  इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  हू  कि  भारी  इंजीनिर्यारग  हटिया  के  निर्माण  का  काम  हड़ताल

 के  कारण  रुका  पड़ा  है

 यदि  तो  ऐसा  किन  परिस्थितियों में  य
 ak

 स्थिति  का  सामना  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं
 ?

 इस्पात  कौर  भारी  उद्योग  मंत्री  चि०  सुब्रह्मण्य  :  से  १६  १९६२  को

 हटिया  स्थल  पर  ठेकेदारों  के  कुछ  कर्मचारियों  ने  काम  बन्द  कर  दिया  ।  हड़ताल  का  कारण  बिहार

 न्यूनतम  मजूरी  अधिनियम की  विश्वास  वाले  दिन  की  मजदूरी  की  झ्र दाय गी  की  शर्ते  का  अभिकथित

 परिपालन था  |  हडताल  गुरू  होने  से  पहले  ही  हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन की  सलाह  पर

 ठेकेदारों  ने  न्यूनतम  मजदूरी  की  शर्तों  को  क्रियान्वित करना  स्वीकार  कर  लिया  था

 फिर  भी  हड़ताल  की  गई  ।  बिहार  के  मुख्य  मंत्री  के  हस्तक्षेप  के  कारण  २०  ge EQ  को  हड़ताल

 समाप्त  कर  दी  गई  |  भारी  मशीनें  बनाने  कौर  ढलाई-गढ़ाई  के  कारखानों  के  निर्माण-कार्य पर  इस

 का  आंशिक  प्रभाव  पड़ा  परन्तु  बस्ती  प्रौढ़  अरन्य  विभागीय  हर्फ़ों  पर  इस  का  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा  ।

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषयों  की  ate  ध्यान  दिलाना

 चर्चित  बंगाल  में  पियासबाड़ी  सीसा  चौकी  के  निकट  सशस्त्र  पाकिस्तानी  श्राक्रमणकारियों द्वारा

 दो  भारतीयों  के  मारे  जान  का  कथित  समाचार

 दाजी  :  नियम  १६७  के  अधीन  में  प्रधान  मंत्री का  ध्यान  अविलम्बनीय

 लोक
 महत्व  के  निम्नलिखित  विषय  की  आर  दिलाता  ate  प्रार्थना  करता  हुं  कि  ag  इस  सम्बन्ध  में

 एक  बक तब् यद द  |

 बंगाल  में  पियासबाड़ी  सीमा  चौकी  के  निकट  सशस्त्र  पाकिस्तानी  अ्राक्रमणकां  रियों

 द्वारा  २८  १९६९  को  दो  भारतीयों  के  मारे  जाने  का  समाचार  ॥

 मल  में



 ६४४  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषयों  की  are  ध्यान  दिलाना  ३  ZERR

 पवेदेकषिक-कार्य  मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  लक्ष्मी  मेनन )  :  ३०  गणित  PERQ

 की  मालदा  के  जिलाधीश से  हमें  यह  समाचार  मिला  कि  २८  अगस्त  को  लगभग  ४.  ३०  बजे  लगभग

 २२  पाकिस्तानी  राष्ट्र  जो  घातक  शास्त्रों  से  सुसज्जित थे  भारत  राज्य  क्षेत्र  में  घस  प्रिये  शर  वें

 मगर  गांव  से  १६  चप्  को  उठा  ले  सुचना  में  बताया  गया  है  कि  इस  प्रकार  घुस  |  व्यक्तियों

 ने  दुबे  घोष  प्रौर  उस  के  भाई  विश्वनाथ  घोष  जो  भारत  पाकिस्तान  सीमा  पर  पन  पदा  चरा  रहे

 आक्रमण  किया  ।  इस  से  विश्वनाथ  घोष  की  मत्य  हो  गई  प्रो  देवेन  घोष  को  गम्भीर  चोटें  झायीं  ।

 मालदा  के  जिलाधीश  ने  सूचित  किया  है  कि  उप  राजशाही  पाकिस्तान  )  के  पास  उन्होंनें

 कठोर  विरोध भेज  दिया  है  ।

 दूसरे दिन  ३१  अगस्त  को  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  मुख्य  सचिव  ने  भारत  सरकार  के

 पास  तार  द्वारा  उस  विरोध  का  ब्यौरा  भेजा  जो  इस  घटना  के  संबंधमें  पूर्वी  पाकिस्तान  के  पास  भेजा

 गया  है  ।  उस  विरोध में  मांग  की  गई  है  कि  घटना  की  तुरन्त  जांच  की  अपराधियों को  कड़ी

 बजा दी  भारतीयों को  उनके  पर  वापिस दे  दिये  जायें  कौर  तक के  परिवार को  पर्याप्त

 मुआवजा दिया  जाये  ।

 अखबारों  के  समाचार  के  झ्रनुसार  दो  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  परन्तु  पश्चिमी  सरकार

 से  प्राप्त  सुचना  के  अनुसार  एक  ही  व्यक्ति  की  मृत्य  हुई  है  ।

 पूर्वी  पाकिस्तान सरकार  से  विरोधपत्र  का  कोई  जवाब  नहीं  मिला  है  ।  ढाका  स्थित  हमारे  उच्च

 आयुक्त  को  घटना  की  सूचना  दे  दी  गई  है
 ।

 उससे  यह
 भी

 कहा  गया  है
 कि  राजनयिक  स्तर

 पर  बह

 दे  दें  ।

 fet  क्या  वे  लोग  पाकिस्तानी सैनिक  थे  |

 fart  लक्ष्मी  मेनन  :  वे  पाकिस्तानी  राष्ट्र जन  थे  ।

 श्री  जी०  डी०  सोंधी  द्वारा  जकार्ता  में  दिये  गये  कथित  वक्तव्यों उन  पर  eerhrar  सरकार

 की  प्रतिक्रिया

 pat  जीत  गुप्त  नियम  १९७  के  ata में

 अविलम्बनीय  लोक  सहव  के  निम्नलिखित  विषय  की  शोर  शिक्षा  मंत्री
 का  ध्यान  दिलाता  हूं  wl

 निवेदन  करता  हूं  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य  दें

 एशियाई  खेल  संघ  के  वरिष्ठ  उप-प्रधान  श्री  जी०  डी०  सोंधी  द्वारा  जकार्ता  में  दिये गये  कथित

 वक्तव्यों  प्रौढ़  उन  पर  सरकार  द्वारा  व्यक्त  की  गई  प्रतिक्रियायें

 {fret  मंत्री  का०  ला०  :  २८  १९६२  को  जकार्ता  में

 जी  og  ०
 सौंधी  द्वारा  दिये  गये  कथित  इण्डोनेशिया  विरोधी  थ् क एए बय०  के  बारे  में  SST TE MIT aay, Fash  गुप्त

 स०  मौ
 ०  प्रभात  कार  दाजी  द्वारा  दी  गई  ध्यान  दिलाने  की  सुचना  के  बारे  में  में  निम्नलिखित

 लप
 देता  हूं  ।

 य अ

 मर  अंग्रेज़ी  में



 १२  १८८४  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषयों  की  ध्यान  दिलाना  २६४४

 श्री  सौंधी  के  वक्तव्यों  का  प्रामणिक  रूप  सरकार  के  पास  नहीं  है  ।  परंतु  भारत  सरकार  यह  बात

 स्पष्ट  कर  देना  चाहती  है  कि  श्री  जी०  डी०  सौंधी  जकार्ता  में  भारत के  सरकारी  प्रतिनिधि  के  रूप  में

 नहीं हैं  ।  अपनी  व्यक्तिगत  हैसियत  से  वे  श्रंतर्राष्ट्रीय  झ्रौलम्पिक  परिषद् के  एशियाई  खेल

 संघ  के  वरिष्ठ  उप-प्रधान  और  एशियाई  खल  संघ  में  भारतीय  झौलम्पिक  संघ  के  तीन  प्रतिनिधियों  में  से

 एक  हैं  ।  उनकी  जकार्ता  यात्रा  का  सारा  खर्च  भारत  सरकार  या  इंडियन  श्रौलम्पिक  संघ  द्वारा  नहीं  बल्कि

 चौथ  एशियाई  खेल  की  संयोजन  समिति  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ।  श्री  सौंधी  द्वारा  व्यक्त  दृष्टिकोण  उन  के

 ध्यव्तिगत  दृष्टिकोण  हैं  ।

 भारत  सरकार  को  नीति  सदा  से  यहीं  रही  ह  फि  राष्ट्रीय  खेल  संघों  के  मामलों  वह

 हस्तक्षेप  नहीं  करता  |  सरकारी  हरदीप  प्रो लम् पिक  अधिकारपत्र  का  उल्लंघन  होगा  |

 भारत  सरकार  कौर  भारत  को  जनता  न  इन्डोनेशिया  के  ara  सव  मंत्रिपद  सम्बन्ध

 रख  ह  इन  मित्रों  सम्बन्धों  को  महत्व  बनाने  के  लिए  भारते  सरकार  सदन  प्रयत्तशोल

 रहेगी  ।

 faut  इन्द्रजीत  गुप्त
 :  क्या  स्थिति  की  गम्भीरता  को  देखते  हुए  कि  जकार्ता  में  हमार

 दूतावास  क॑  सामन  प्रदर्शन  भी  भारत  सरकार  यह  स्पष्ट  करेगे  कि  श्री  Atay  या  जवान

 क  पक्ष  मे  दिये  गय  उनके  वक्तव्य  से  हमारा  कोई  संबंध  नहीं है  ?

 का०  ला०  श्रीमाली
 :  हम  कैसे  कह  सकते  हूं  कि  श्री  सौंपी  से  हमारा  कोई  सध

 नहीं  हूं  ।  श्र  सौंधी  एक  भारतीय  राष्ट्र जन  हैं  ।

 हाजी
 :

 क्या  भारत  सरकार  ने  इण्डोनेशिया  सरकार  के  सामने  यह  बात

 स्पष्ट  कर  हू  कि  भारत  सरकार  श्री  सौंधी  द्वारा  व्यक्त  दृष्टिकोण के  लिए  उत्तरदायी

 नहीं

 ला०  श्रीमाली
 :

 में  बता  चका  हुं  कि  श्री  ata  द्वारा  व्यक्त  विचारों  के  लिए

 हमारी  कोई  जिम्मेदारों  न् ग् हींहें  वह  एशियाई  खेलों  तथा  श्रौलम्पिक  में  अपनी  व्यक्तिगत

 हैसियत  से  वहां  गये  हुए  हैं  ।  इण्डोनेशिया  स्थित  हमारे  राजदूत  ने  भी  यह  बात  स्पष्ट  कर  दी  है  झ्र ौर

 भारत  सरकार  ने  भी  यह  बात  स्पष्ट  कर  दी  है  ।

 fait  हेम  teat  इस  घटना  से  अनेक  गलतफहमियां पैदा  हो  गई  हैं  ।  कया  सरकार

 के  पास  श्री  सौंधी  के  वक्तव्य  की  प्रामाणिक  प्रति है  ?

 पडा०  काठ  ला०  श्रीमाली  :  हमें  उनके  वक्तव्य  की  प्रामाणिक  प्रत  नहीं  मिली  है  ।

 श्री  .  प्रकाश वीर शास्त्री  )  इस  दुर्भाग्यपूर्ण  विवाद  से  जो  एक  मनचाही  स्थिति

 उत्पन्न हो  गई  उस  सम्बन्ध  में  इण्डोनेशिया  के  विदेश  मंत्री  का  वक्तव्य  कया  है  कया  श्री  सौंधी

 ने  अपना  वक्तव्य  वापस  ले  लिया

 ~
 ?

 डा०  क्झाठ०ठ  Mo  सोमाली
 :  इस  के  बारे में  मुझे  कोई  इत्तिला नहीं  है  ।  लेकिन  Wel  तक

 मुझे  मालूम  हूँ  श्री  सौंधी  ने  अपना  वक्तव्य  वापस  नहीं  लिया  है  ।

 श्री  बड़े  कया  गवर्नमेंट  की  तरफ  से  श्री  सौंधी  को  कुछ  लिखा  गया  है  कि  इस

 प्रकार
 का  स्टेटमैंट  उस  ने  कयों  दिया

 और

 क्या  उससे
 इस

 स्टेटमेंट  को  र  गा  गया  है  जो  उस  ने  दिया  है
 ?

 an
 शन

 tua  अंग्रेजी  में
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 लद्दाख  में  चीनी  सैनिक  चौकियों  के  बारे  में  वक्तव्य

 का०  ला०  श्रीमाली  :  वह  वहां  प्रौलम्पिक्स  के  प्रतिनिधि  के  रूप  में  गये  हैं  कौर  उन्होंने

 व्यक्तिगत  हैसियत  से  यह  वक्तव्य  दिया है  ।  सरकार  किसी  की  व्यक्तिगत  स्वतन्त्रता  पर  कैसे  प्रतिबंध

 लगा  सकती हू  ?

 ee

 लद्दाख  में  चीनी  सैनिक  चौकियों  के  बारे  वक्तव्य

 महोदय  :  लद्दाख  में  चीनियों  द्वारा  ३०  नई  चौकियां  स्थापित  किये  जाने  के  बारे  में

 मंत्री  स्वयं  एक  वक्तव्य  देना  चाहते  हैं  ।

 पंथी हेम  बरपा  :  कब
 ?

 मंत्रालय
 में  राज्य-मंत्री लक्ष्मी  मेनन  )  :  दुर्भाग्यवश प्रधान  मंत्री  यहां

 नहीं  हैं  ।  में  इस  सम्बन्ध  में  एक  बताया  दूंगी  ।

 सरकार  द्वारा  प्रकाशित  पत्र  संख्या  ६  में  उन  चीनी  सैनिकों  चौकियों  के  बारे  में  कुछ  जानकारी

 दी  हुई  है  जो  २६  तक  स्थापित  हुई  थीं  शर  जिनके  सम्बन्ध  में  हमने  विरोध  भेज  दिये

 पत्र  संख्या  ६  के  प्रकाशन  के  बाद  हमने  चीनियों  द्वारा  स्थापित  की  गई  कुछ  चौकियों  के

 संबंध में  २२  झर  २४  अगस्त  को  विरोध भेजे  ।  PERR  के  बाद  चीनियों  ने  इस  प्रकार  ३०

 चौकियां  स्थापित  की  थीं  ।

 २८  अगस्त को  हमने  चार  ग्रन्थ  चौकियों  की  स्थापना के  बारे में  एक  विरोध  भेजा

 हमें  पता  लगा  है  कि  इस  बीच  इनमें  से  एक  चौकी  हटा  ली  गई  है  ।  परन्तु  खबर  है  कि  पास  में  ही  उन्होंने

 और  चौकियां  स्थापित  कर  ली  हैं  ?

 में  पहले  ही  सभा  में  बता  चुकी  हं  कि  हाल  में  स्थापित  की  गयी  चौकियों  में  से  अ्रधिकांश  चौकियां

 पुरानी  चौकियों  का  कुछ  मील  art  तक  विस्तार  है  जहां  तक  पुरानों  चौकियों  से  रक्षा  की  जा  सकती

 विशेष  रूप  से  दौलत  बेग  झ्रोलघी  कौर  चिपचाप  नदी  के  क्षेत्र में  जहां  चीनी  चौकियां एक  दूसरे से

 थोड़ी-थोड़ी  दूरी  पर  ही  यही  स्थिति  है  ।

 बलवान  नदी  की  घाटी  में  पास-पास  तथा  वापस  में  सम्बन्धित  कई  चीनी  चौकियां  इन  के

 कारण  स्थल  मार्ग से  हमारी  चौकियों  को  सप्लाई  का  रास्ता  बन्द  हो  गया  है  ।  इसी  प्रकार  पेनांग

 झील  क्षेत्र  में  चीनियो ंने  २३  अगस्त  को  एक  चीनी  चौकी  स्थापित  कर  के  हमारी  सप्लाई  के  रास्ते  में

 बाघा  डालने  की  को दिदा  की  ।  हमने  इस  का  विरोध  किया  है  पौर  पेनांग  क्षेत्र में  अपनी  चौकी  तक

 सप्लाई  भेजने  के  मार्ग  में  वाली  कठिनाइयों
 को

 दूर  करने  के  लिये  आवश्यक  उपाय  किये हैं

 १४  अ्रगस्त  की  घटना  के  सम्बन्ध  में  तथ्य  यह  है  कि  पेनांग  झील  क्षेत्र  में  हमारी  चौकी  तथा

 चीनी  सैनिकों  के  नीचे  गोलियां  चली  थीं
 ।

 हमारी  चौकी  में  किसी  की  मृत्यु  नहीं  हुई  ।  १५  अगस्त को

 हमने  इस  घटना  के  बारे  में  चीन  को  विरोध  पत्र  भेज  दिया  था  |

 fat  हेम  बरुआ  :  चीनियों  ने  अरब  तक  ३०  चौकियां  स्थापित  कर  ली  हैं  जब  कि  श्वेत  पत्र  में

 २०  का  ही  उल्लेख  किया गया  हूँ  |  इसका यह  अर्थ  हुआ  कि  च  नियों ने  इस  बिक  १०  चौकियां

 पित
 की  जब

 कि  प्रधान  मंत्री का  कहना  हैँ  कि  हमने  चीनियों  से  २०००  वर्ग  मील  क्षेत्र  वापस ले  लिया
 a

 @  |

 Tas में



 २६४७ २  १८८४  सभा  पटल  पर  रखें  गये  पत्र

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  :  चौकियों
 की

 संख्या  बढ़ने  का  मतलब  यह  नहीं  हैं  कि

 चीनी  omit  बढ़  रहे  हैं  यह  तो  उन  के  हथकण्डे  हैं  कि  वे  किसी  चौकी  को  कई  हिस्सों  में
 बांट  दें  सीधा

 सा  उत्तर  यह  है  कि  इन  चौकियों  की  स्थापना  का  यह  मतलब  नहीं  है  कि  चीनी  हमारे
 राज्य  क्षेत्र  में

 थ  हैं  ।

 tot  हस  खरीदा  vet यह  है  कि  चीनियो ंने  जब  ३०  नई  चौकियां  स्थापित  कर
 ली

 Sat  इसका  स्पष्ट  ad  यह  है  कि
 वे  हमार  राज्य  क्षेत्र  में  घुस  करो  हैं  चाहें यह

 उनकी

 चाल  ही  है  ।

 for  gor  मेनन
 :  जैसा

 कि  में  कह  चुका  हूं  कि  चीनी  चौकियों  की  संख्या  में  वृद्धि  का  मतलब
 यह

 add  fr  चीनी  हमारे  राज्य  क्षेत्र  में  ग्राम बढ़  ara हैं  ।  चौकियों  तीन  चार  हिस्सों  में  बांटना

 युद्ध  की  एक  चाल  हैं  ।

 foal हेम  मंत्री  महोदय  ने  प्रभी  अभी  बताया  कि  चीनियों  ने  कुछ  मील
 तक

 नई  चौकियां बना  ली  हैं  ।  प्रतिरक्षा  मंत्री  ने  भी  कहा  है  कि  चौकियों  को  कई  हिस्सों  में  बांट  दिया

 गया  है
 ।

 यह  बात  स्पष्ट  नहीं  की  गई  है  कि  वास्तव  में  चीनी  ar  बढ़े  हैं  या  नहीं
 ।

 कृष्ण  मेनन
 :

 यह  प्रश्न  ३०  चौकियों  के  बारे  में  है  भ्र  प्रतिरक्षा  मंत्री  तथा

 कार्य  मंत्री  द्वारा  कही  गई  बातों  में  कुछ  भ्रातृ  होने  के  कारण  गलतफहमी  पैदा  हो  गई  है
 ।  जब

 वैदेशिक-कार्य  मंत्री  ने  चौकियों  की  वृद्धि  के  बारे  में  बताया  तो  यह  शक  हो  सकता  है  कि  चीनी  आगे

 बढ़  कराये  हों  परन्तु  मेरा  कहना  है  कि  बे  art  नहीं  बढ़े  हैं  ।

 गश्रष्यक्ष  महोदय
 :

 कई  बार  सरकार  की  स्थिति  बड़ी  दुविधापूर्ण  हो  जाती  है
 ।

 हम  सभी

 देश  के  हितों  की  रक्षा  चाहते  हैं  हमें  यह  ध्यान  रखना  कि  जरूरी  नहीं  है  कि  सरकार

 जानबूझ  कर  किसी  जानकारी  को  छिपायें  ।  प्रश्न  पूछते  समय  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 सदैव  उत्तर  के  लिये  ae  करना  ठीक  नहीं  होता  ।

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 बाल
 2EqR

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  में  बाल  १९६६०

 की  धारा
 ५६  की  उप-धारा  (३)  के  दिनांक  22  १९६२  के  मनीपुर  गज़ट  में  प्रकाशित

 अधिसूचना  संख्या  ३/७/६२--एक्ट/एल  की  एक  जिसमें  मनीपुर  बाल  १९६२  दियें

 हुए  सभा-पटल पर  रखता  हूं

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०-३८७/६२]

 जेनेवा  अभिसमय  व्यवसायियों  का  १९६२

 में  जेनेवा  अभिसमय 1  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 =
 १६६०

 की
 घारा  १४  के  भ्रन्तगंत  दिनांक  २५  १९६२  की  अधिसूचना  संख्या

 मूल ५  अंग्रेजी  में



 Raves  ३  १९६२

 एस०  आर०  प्रो ०  २२२  में  प्रकाशित  जेनेवा  अभिसमय  व्यवसायियों  का

 १९६२  की  एक  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या

 एल०  ठी०-३८८/६२]

 खनिज  रियायत  १९६२

 ait  fat  मंत्रालय  में  उपमंत्री  में  खान  कौर  खनिज

 तथा  विकास  )  १९४५७  की  धारा  २८  की  उपधारा  (१)  के  दिनांक

 ११  १९६२  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  १०७६  में  प्रकाशित  खनिज  रियायत

 १९६२  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  में

 रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  ढी०-३८६/६र)]

 राज्य  सभा  से  सजदा

 सचित्र  :  मुझे  राज्य  सभा  के  सचिव  से  प्राप्त  निम्नलिखित  संदेशों  की  सुचना

 देनी है

 कि  राज्य  सभा  ३०  १९६२  की  बैठक  में  लोक-सभा  द्वारा  २०

 2&RR
 को  पास  किये  गये  ay  शक्ति  ERR  से  बिना  किसी

 संशोधन

 के  सहमत  हो  गई  है  ।

 कि
 राज्य

 सभा  को  लोक-सभा द्वारा  २१  भ्रमित  2EqR  को  पास  किये
 गये  विनियोग

 ४)  १९६२  के  बारे  में  लोक-सभा  से  कोई  सिफारिश  नहीं

 करनी है  ।

 कि  राज्य  सभा  को  लोक-सभा द्वारा  २१  १९६२  को  पास  किये  गये  विनियोग

 संख्या  ४  १९६२  के  बारे  में  लोक-सभा से  कोई  सिफारिश

 बिजली
 संशोधन  विधेयक

 fears  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राम  सुलग
 :.  हाफ़िज़

 मोहम्मद  इब्राहीम  की  कौर  से  मैं  प्रस्ताव  करता  हु  कि
 बिजली  Reva

 में  भ्रम्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  भ्र नुम ति
 दी

 जाये
 ।

 format  महोदय प्रदान  यह  है  :

 बिजली  १६४८  में  भ्रग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने  की  भ्र नुम ति
 दी

 जाये  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 डा०  रास  सुलग
 सिंह  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूँ

 ।

 मूल  में



 १२  १८८४
 भारत  का  रक्षित  बैंक  विधेयक  २६४६

 भाण्डागार  विधेयक

 खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  स०  का०  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  कृषि  उत्पाद  तथा

 कुछ  अन्य  के  भाण्डागार  के  प्रयोजनों  के  लिये  निगमों  के  निगमन  तथा  विनियमन
 और

 तत्सम्बन्धी  विषयों  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  ठ  दी  जाये  ।

 prema  महोदय  :  wet  यह  है  :

 कृषि  उत्पाद  तथा  कुछ  वस्तु झ्र ों  के  भाण्डागार  के  प्रयोजनों  के  लिये  निगमों  के

 निगमन  तथा  विनियमन  तत्सम्बन्धी  विषयों की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने  की  दी  जाये  ।”'

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 स०  का०  पाटिल  :  में  विधेयक  को  पेश  करता  हूं  ।

 भारत  का  रक्षित  बेक
 Goucce  fayaqa——sirtt

 अब  सभा  ३१  १९६२  को  श्री  भगत  द्वारा  पेश
 किये  गये

 लिखित  प्रस्ताव  पर  श्रग्रेतेर  चर्चा  अर्थात्

 भारत  का  रक्षित  बेक  १९३४  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  कौर  उसके

 परिणामस्वरूप भारत  का  राज्य  बैंक  2EYY  में  कुछ  संशोधन करने

 वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये
 11.0

 श्री  अब्दुल  वहीद  भाषण  जारी  रखेंगें
 ।

 पे श्री  श्रव्दुल  वहीद
 :

 यह  विधान  निर्यातकर्ताझं  के  लिये  बड़ा  लाभप्रद  सिद्ध

 होगा  क्योंकि  इस  में  निर्यातकर्त्ताप्रों  को  प्रतीक  वित्तीय  सुविधायें  देने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  इस

 fara में  में  कुछ  शर  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।

 निर्यात  उद्योगों
 को

 वित्तीय  सुविधाओं  की  मात्रा  ate  vat  में  उदारता  दिखाई  जानी  चाहिये  |

 माल  का  बन्ध की करण  २०  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  होना  चाहिये  ।  बैंकों  को  हिदायतें दी  जानी

 चाहियें  कि  निर्यात  उद्योगों  कौर  निर्यात  कारोबार  पर  ब्याज  बहुत  कम  लें  जिससे  निर्वात  के  माल  के

 मूल्य  बढ़ने न  पावें  ।  निर्यात  उद्योगों  को  अधिक  से  अधिक  दीघेकालीन  ऋण  दिये  जाने  चाहियें  ।

 इस  से  निर्यात  व्यापार  बहुत  बढ़ेगा  ।

 वित्त  मंत्रालय में  उपमंत्री  ब०
 te  :

 माननीय  सदस्यों  द्वारा  इस  विधेयक

 पर  वादविवाद  में  भाग  लेकर  इसका  समर्थन  करने  के  लिये  में  उनका  आभारी  हूं  ।  यहां में  उनकी

 कुछ  बातों  का  उत्तर  दे  रहा  हूं  ।

 श्री  प्रभात कार  ने  कहा  कि  रक्षित  बैंक  के  गवर्नर  ate  डिप्टी-गवर्नर  पूरे  समय  के  लिये

 पदाधिकारी होने  चाहियें  |  उन्हें  इस  संशोधन  पर  orate  है  कि  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  की

 प्रार्थना  पर  wa  कुछ  ऐसे  काम

 भी

 दिये  जा  सकते  जो  लोक  हित  में  हों
 ।

 श्री  कार  ने  यह
 भी

 कहा

 अंग्रेजी
 में

 1808  (ai)
 1+310--5.



 २६५०  भारत  का  रक्षित बैंक  विधेयक  ३  2ERQ

 [aft  to  रा०

 कि  ade  कौर  डिप्टी  गजनेर  के  काम  में
 अब

 पर्याप्त  वृद्धि  हो  गई  है  ।
 में  उनकी  इस  बात  से  सहमत

 हूं  किन्तु  यह  उपबन्ध  नमनशील  है
 ।

 इसका  यह  अरथ  नहीं  हं  कि  उनसे  हर  बार  कोई  भी
 काम  करने

 के  लिये  कहा  जाये  ।  कभी  ऐसा  हो  सकता  है  कि  किसी  महत्वपूर्ण  जांच  अथवा  ऐसा  कोई  eT  कार्य

 उनके  सुपुर्दे करना  पड़े  ।  उस  समय  की  कानूनी  बाधा  को  दूर  करने  के  लिये  ही  यह  उपबन्ध
 रखना

 पड़ा है

 दूसरी  बात  स्टिंग  बिलों  के  बारे  में  है
 ।

 यह  सही  हे  कि  यदि  समय  के  पहल  ही  उनका  भुगतान

 कर  लिया  तो  हमें  विदेशी  मुद्रा  की  हानि  होगी  ।  मौजूदा  ग्र धि नियम  में  ऐसा  कोई  उपबन्ध

 नही ंहे
 कि  स्टिंग  sera  विदेशी  बिलों  को  पूरे  समय  तक  रखना  आवश्यक  हो  ।  यह  बैंकों  के  विवेक

 पर  है
 :

 उसके  लिये  कानून  नहीं  बताया  जा  सकता  ।  यथा  स्थिति  यह  है  कि  बड़े-बड़े बैंक  बिलों

 को  पुरी  अवधि  तक  रखते  हैं  ।  इस  विषय  में  अनुदेश  जारी  करने  की  आवश्यकता  पर  इंस  विधेयक

 के  पारित  होने  पर  बिचार  किया  जायेगा  ।

 तीसरा  विषय  उन्होंने  ठेके  पर  नियुक्त  खजान्चियों  के  बारे  में  किन्तु रिज  बैंक  में

 इनकी  स्थिति  न्य  दाणिज्यिक  बैंकों  से  भिन्न  है  ।  वें  बैंक  के  पदाधिकारी  माने  जाते  हैं  ।  वे  रोकड़  विभाग

 के  कराये  संचालन  के  लिये  उत्तरदायी  हैं
 ।

 इसके  लिये  वे  नकद  अथवा  सरकारी  प्रतिभूतियां  जमा

 कराते  हैं  ।  इस  पदाधिकारी  के  नीचे  नियुक्त  oa  व्यक्ति  बैंक  के  कर्मचारी हैं  ।  ठेके  पर  नियुक्त

 तथा  अन्य  स्थिति  में  काम  करने  वाले  खजानची  की  स्थिति  में  इतना  ही  अन्तर  है  कि  गर-पदाधिकारी

 खजानची
 से

 प्रतिभूति  की  मात्रा  अधिक  रहती  है  और  बेक  में  रकम  की  कमी  को  पूरा  करने  का
 दायित्व

 उन  पर  है  ।  उनके  इस  उत्तरदायित्व  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  ग्रावश्यक  है
 कि

 उनके

 अधीन  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  को  नियुक्त  करते  समय  उनकी  साथ  ली  जाये  ।  ये  खजानची

 ap  के  लिये  नये  या  अजनबी  व्यक्ति  नहीं  हैं  ।  वे  अनेक  वर्षों  से  बैंक  का  काम  कर  रहे  हैं  तथा

 संविदा  की  शर्तों  के  अनुसार  उनका  पारिश्रमिक  तथा  अन्य  बातें  नियत  की  गई  हैं
 ।  हम  इस  व्यवस्था

 को
 तुरन्त  समाप्त  नहीं  करना  चाहते  परन्तु  वर्तमान  ठेकेदारों  का  कार्यकाल  समाप्त  होने

 विभाग

 स्वयं  इसकी  व्यवस्था  करेगा  |

 श्री  मुरारका  ने  कहा  कि  बैंक  की  रक्षित  राशि  बढ़ा  कर  १५  प्रतिशत  क्यों  कर  दी  गयी  है  जब  कि

 wa  वर्षों  में  यह  केवल  २  से  ५  प्रतिशत  होने  पर  भी  नहीं  बढ़ाई  गई  थी  ।  परिस्थितियां बदल  गई  हैं
 ।

 विशेष  मुद्रा  स्फीति  की  स्थिति  में  ही  ऐसा  किया  गया  है  ।  cfr  येक  को  इस  प्रकार  म्रधिकार

 प्राप्त है  |

 शी  मुरारका  ने  यह  पूछा  है
 कि

 मध्यमकालीन  ऋण  पूंजीगत  पदार्थों  के  बारे  में  है  अथवा  कच्चा

 माल  या  उपभोक्ता वस् तुझ ों  के  लिये  है  ।
 सरकार  की  मंशा  यह  है  कि  इंजीनियरी  तथा  पूंजीगत  पदार्थों

 तक  ही  फिलहाल  यह  सीमित रखी  जाये  ।  हाल  ही  में  नियुक्त  एक  समिति  ने  इसी  झा शय  की  सिफारिश

 की
 थी  जो  सरकार  ने  मान  ली  है  ।

 श्री  मुरारका  ने  कुल  दायित्व  को  तीन  प्रतिशत  राशि  की  समान  दर  के  भझ्रौचित्य  में  शंका  प्रकट

 की  ।  उन्होंने  कहा  हैं  कि  ऐसा  नहीं  किया  जाता  चाहिये  ।  यह  टेकनिकल  विषय  है  ।  परामर्श  एवं

 निचार  विनिमय  के  च्च्  ही  ३  प्रतिशत  की  रकम  निर्धारित की  गई  है  ।  आजकल  निधारित  समय

 के  लिये  रकम  जमा  करने  की  प्रवृत्ति  में  प्रशासित  विधि  हो  गई  है  ।  वर्तमान  प्रवर  में  भी  यदि  हक



 १२  १८८४  भारत
 का

 रक्षित  बैंक  विधेयक  ,,  रमेश

 इसे  २  प्रतिशत भर  ५  प्रतिशत  ही  रखें  तो  बैंकों  की  क्षमता  पर  काफी  पड़ेगा  ।  यदि

 थ्री  योजना  पर  विचार  करें  कौर  २  सनौर  ५  प्रतिशत  आंकड़ों  पर  ध्यान  रखते  हुए  वर्तमान  अनुपात

 शाम  करें  तो  यह  तीन  प्रतिशत  से  कुछ  अधिक  होगा  |  अतः  हम  ने  यह  व्यवस्था सब  की  राय से

 बनाई है  ।  विविध  बैंकों  से  राय  लेकर  बैंकों  की  क्षमता  को  बनाये  रखने  का  प्रयत्न किया  गया  है

 श्री  सर्राफ  ने  अरपना  संशोधन  प्रस्तुत  करते  समय  इस  बात  को  विस्मृत  कर  दिया  है  कि  हे

 प्रतिशत  पर  ब्याज  नहीं  दिया  जायेगा  ।  की  शर्तें  पुरी  होने पर  बढ़ी  हुई  पर  ब्याज  दिया

 जायेगा ।  शर  आगे  की  शर्तें  पूरी
 न

 होने  पर  भी  बढ़ी  हुई  रकम  के  लिये  रियायत  के  रूप  में

 ब्याज  दिया  जा  सकता  है
 ।

 कानून  नमन शील  होता  स्थिर  नहीं
 ।  के  स्थान

 घर  हैਂ  रखा  गया  है  ।

 दण्ड  राशि  के  भुगतान  की  wats  के  बारे  में  १४  दिन  के  स्थान  पर  उनकी  २१  दिन को  बात

 भी  सही  नहीं  है  ।  उनका  मत  है  कि  रम  के  स्थानान्तरण  में  देर  लगती  है  ।  किन्तु  स्थिति

 गह  नहीं  है  ।  fact  में  एक  बैंक  रोजमर्रा  के  सौदे  ford  बैंक  बम्बई  से  ही  क्यों  करे  ae  fos

 बैंक  के  क्षेत्रीय  कार्यालयों  से  भी  यह  काम  कर  सकता  है  ।  कानपुर  या  कलकत्ता  के  बेक

 भी  ऐसा  ही  कर  सकतें  हैं
 ।

 बेंक  अपने  नगर  में  ही  यह  काम  कर  सकता  है
 ।  १४  दिन

 की  अवधि

 विधेयक  सर्वथा  पर्याप्त  है  ae
 उसमें

 वृद्धि  की  कोई  गुंजाइश  नहीं है  ।

 fea  महोदय
 :  यह  है  :

 भारत  का  रक्षित  बेक  १  €  ३४  मैं  श्रय्रेतर  संशोधन  करने  उस  के

 स्वरूप  भारत  का  राज्य  बैंक  १९५५ मैं  कुछ  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाय  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 अनुपस्थित  में  विधेयक  के  सारे  खंडों  को  एक  साथ  मतदान  के  लिये  रखता  हूं
 :

 प्रदान  यह  है
 :

 खंड  १  से  ७,  अधिनियम  सत्र  तथा  विधेयक  का  नाभ  विधेयक  का  रंग  बि क

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  १  से  ७,  भ्र धि नियम  सूत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक में  जोड़  दिये  गये  ।

 राठ  भगत
 में  प्रस्ताव  करता

 विधेयक  को  पारित  किया  जायें  ।'

 rear  महोदय
 :  प्रदान यह

 कि  इस  विधेयक  को  पारित  किया  जाये

 श्रफ्ताव क न
 स्वीकृत

 मूल  अंग्रेजी  में
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 बेकिंग  समवाय  (Farrer )  )
 विधेयक

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ०  ०  :  में  प्रस्ताव  करता  हू

 बेकिंग समवाय  १९४९  में  भ्रातृ  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाये  ी

 यह  झ्र धि नियम  ard  १९६१  में  संबोधित  किया  गया  था  |  इस  संशोधन  के  ae  बैंकिंग

 समवायों  के  विलय  एवं  पुनर्गठन  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  को  कुछ  अतिरिक्त  शक्तियां  प्रदान  की

 गई  है  ।  इस  झन्तरावधि  मैं  हमने  इन  शक्तियों  का  wea  विवेक  एवं  संयम  के  साथ  प्रयोग
 किया

 है  ।  कई  बैंकों  के  परस्पर  विलय  द्वारा  उन्हें  alae  स्थिर धरातल  पर  लाकर  उनके  काय
 संचालन

 में  कुशलता  की  वृद्धि  की  है  ।  बैंकों  में  हर  व्यक्ति  द्वारा  जमा  १५००  रुपये  तक  की  पूंजी
 के  बीमे  की

 योजना  चाल  वर्ष  के  प्रारम्भ  से  जारी  की  जा  रही  है  ।

 2&ho  मैं  gars  सेंट्रल  बैंक  फेल  होने  के  बाद  वाणिज्यिक  बैंकों  में  जमा  की  गई  पूंजी

 में  हुई  घटोतरी  अस्थायी  अल्पकालीन  थी
 ।

 १९६६०
 के

 पन्त  के  परचा  इस  जमा  पूंजी
 में  निरन्तर

 हो  रही  है  प्र  बेकिंग  व्यवस्था  पुर्णतः  स्वस्थ  भर  संतोषजनक है  ।

 १९४८  में  जब  बैंकिंग  समवाय  झ्र धि नियम  की  धारायें  बनाई  गई  उस  समय  कल्पना

 से  परे  था  कि  विकास  योजनाओं  का  इन  पर  क्या  प्रभाव  होगा  हमने  न्यूनतम  जमा

 संविहित संचित  नकद  तथा  wear  चाल  पूंजी  से  संबंधित  उपबन्धों  का  पुनरीक्षा

 का  विचार  किया  है  ।  ar  बैंकों  में  १२००  करोड़  रुपये  से  प्रतीक  पंजी  जमा  है
 नियमों

 मैं  ऐसे  उपयुक्त  संशोधन  किये  जाने  चाहियें  जो  विकास  कौर  प्रगति  की  वर्तमान  बेला  से  सुसंगत

 al |

 इस  आशय  का  प्रस्ताव  किया  जा  रहा  है  कि  भारतीय  बैंकों  को  प्यार  मुनाफे  का  एक

 संविहित  रक्षित  राशि  में  रखना  चाहिये  wat  ही  उनकी  रक्षित  का  स्तर  परिचित  पूंजी

 के  समान  हो  नहीं  ।  परिचित  पूजी  के  स्तर  से  संचित  राशि  का  संबंध  स्थापित  करना

 विंमान  अवस्था  में  युक्तियुक्त नहीं

 खंड  २  में  दूसरे  प्रस्ताव  का  उद्देश्य  भविष्य  में  प्रारंभ  किये  जानें  वाले  किसी भी  बंकिम  समवाय

 की  न्यूनतम  परिचित  पूजी i  लाख  रुपये  नियत  करना  है  ।  श्राजकल  यह  रकम  केवल

 yo  हजार  है  ।  इस  में  १०  गुना  वृद्धि  इसलिये  की  गई  है  कि  बैंकों  के  पास  समुचित

 प्रारम्भिक  कार्यकारी पूंजी  हो  ake  जमा  करने  वालों को  संरक्षण मिले  ।  इस  व्यवस्था  से
 बैंकों

 गठन  में  सहायता  मिलेंगी  ate  निम्न  स्तर  वालें  न्या बक गों  का  प्रादुर्भाव  नहीं  होगा  |

 विधेयक  के  खंड  कौर  ६  परस्पर  संबंधित  हैं  ।  खंड
 ४

 में  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  अनुसूचित

 बैंक  में  नकद  रक्षित  राशि  कुल  दायित्व  का  कम  से  कम  तीन  गुना  होना  चाहिये  |  मांगने  पर

 मिलने  वाली  कौर  निर्धारित  समय  वाले  भ्रातृ  को  मिटा  कर  सध  दायित्वों  के  मामले  में  ३

 प्रतिशत  समान  दर  कर  देने  से  उक्त  परिवहन  हो  गया  है  ।

 खंड  ४  में  यह  निर्धारित  किया  गया  है  कि  बलों  में  दायित्वों  का  कम  से
 कस

 २४५

 प्रतिशत भाग  सोना  अथवा  भ्रनुमोदित  प्रतिभूतियों  के  रूप  मैं  निधन  किया  जाये  ताकि

 तत्काल
 उपलब्ध

 कराई  जा  सके
 ।

 भविष्य  मैं  अनुसूचित  बैंकों  मैं  २८  प्रतिशत प्रौढ़  भ्रनुसूचित



 है२  रैप
 ८४  afer  समवाय  विधेयक  रद्दे

 बैंकों में में  २८  प्रतिशत तथा  vo  प्रतिशत  तक  बढ़ाई  जा  सकने  वाली  दायित्व  की  व्यवस्था  की

 गई  है  यह  संपूर्ण  व्यवस्था  नमनीय  है  ।  ऐसा  करते  समय  बक  द्वारा  दी  गई  अग्नि

 उनका  मुनाफा  तथा  देश  की  आवश्यकता  इरादी  पर  ध्यान  रखा  जायेगा  |

 संपूर्ण  विधेयक  मैं  हमने  बैंकों  मैं  पूंजी  जमा  करने  वालों  ate  भारतीय  जनता  के

 हितों  मैं  ध्यान  को  रखा  है  ।  art  बैंकों  के  पास  व्यापक  साधन  हैं  ।  देश  की  अर्थव्यवस्था  में

 उनका  महत्वपूर्ण  स्थान  है
 ।

 हमारी  नीतियों  पर  उनका  बड़ा  प्रभाव  है
 ।

 इस  विधेयक  में

 बैकों  पर  नियंत्रण  की  जो  व्यवस्था  की  गई  है  वह  उचित  कौर  युक्ति  संगत  स्वस्थ  आवश्यक

 है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  सभा को  कोई  आपत्ति  नहीं  होगी  ।  इन  शब्दों  के  साथ  में  विधेयक

 पर  विचार  करने  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 पश्रव्पक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  ।

 शनी  प्रभात  कार
 :

 में  इस  विधेयक के  उद्देश्य  का  स्वागत करता  हूं  ।  इस  बात से

 सब  लोग  सहमत  जैसा  क्रि  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  बेकिंग  vert  ने  अपनी  स्थिति

 स्थिर  कर  ली  है  कौर  यदि  किसी  बैंक  द्वारा  गलत  कदम  न  उठाये  जायें  ;  भारत में  afar

 उद्योग  को  कोई  खतरा  नहीं  होगा  ।

 रिज  बेक  के  गवर्नर  ने  यह  सुझाव  दिया  था  कि  जब  तक  रक्षित  निधि  ate  पूंजी  निक्षेपों

 के  ६  प्रतिशत  के  बराबर  न  तब  तक  बैंकों  को  लाभ  का  २०  प्रतिशत  प्रति  रखते  जाना

 चाहिये  ।  परन्तु  यह  विधेयक  उन  लाइनों  पर  नहीं  लाया  गया  ।  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  कि  निक्षेप

 बढ़  जायेंगे  परन्तु  यह  नहीं  पता  कि  लाभ  में  से
 २०

 प्रतिशत  का  हस्तांतरण  चिरकाल  तक  क्यों  जारी

 रहे ?

 बेकिंग  उद्योग  में  गुप्त  रक्षित  निधि  का  उपबन्ध  है  श्र  अधिनियम  बेकिंग  कम्पनियों  को  गुप्त

 रक्षित  निधि  की  राशि  को  संतुलन  पत्र  में  न  दिखाने  की  अनुमति  देता  है  ।  बोनस  भ्रंश  देने

 के  लिये  ५०  लाख  रुपये  प्रतिवर्ष  गुप्त  रक्षित  निधि  के  रूप  में  रखें  गये  हैं
 ।

 उस  पंजी
 रक्षित

 निधि  में  किसी  अनुपात  का  sae  होना  विकासशील  wet  व्यवस्था  में  समझ में  नहीं  भ्राता है  ।

 इसके  स्पष्टीकरण की  जरूरत  है  ।

 देश  की  व्यवस्था  बेकिंग  प्रणाली  के  हित  में  छोटे  set  को  कायम  रखना  चाहिये  |

 ०,०००  रुपये  की  पूंजी  की  न्यूनतम  सीमा  जारी  रखी  जानी  उसे  बढ़ाकर  ५  लाख  रुपयें

 नहीं  किया  जाना  चाहिये |

 बैंकों  की  तरलता  को  बढ़ा  कर  २८  प्रतिशत  कर  दिया  गया  है  ।  इसका  व्यापार  तथा  वाणिज्य

 पर  प्रभाव  पड़ेगा  क्योंकि  उनके  लिए  पेशियों  की  राशि  कम  हो  जायेगी  ।  १०  प्रतिशत  तरलता

 कायम  रखी  जानी  चाहिये  थी  ।

 देसाई  पंचाट  का  यह  होगा  कि  जिन  बैंक  कर्मचारियों  को  वेतन  मिल  रहे  हैं
 उनको

 प्रौढ़  भी  अधिक  वेतन  मिलने  लगेंगे  तथा  जिन  कर्मचारियों  को  कम  मिल  रहा  था  उनको

 उतना  ही  मिलता  रहेगा
 जो

 उनको  दो  वर्ष  पूर्व  मिल  रहा  था  |  इससे  उनके  वेतनों  का  अन्तर

 बढ़  जायेगा
 ।

 इसे  रोका  जाना  चाहिये  ।

 श्री  उ०  मू०  त्रिवेदी
 :  दक्षिण  में  बैंकों  के  असफल  हो  जाने  की  प्रवृत्ति  को  देखते

 इस
 नन  विधेयक  का  स्वागत  ही  करना  चाहिये

 ।

 Fy  जहां  तक  संशोधनों  का
 सम्बन्ध  ये

 तन

 मूल  मं ग्रे डी  में
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 [at  उ०  मू०

 जमा  करने  वालों  के  हित  में  दिखाई  देते  किन्तु इन  का  प्रभाव  बहुत  गहरा  होगा
 ।  विधेयक

 के  खंड  ५  में  जो  संशोधन  उसमें  सार्वजनिक हित' शब्दों से हित  दादों  से  बेकिंग  कम्पनी  को  भारत  में

 कार्यालय  खोलने  के  कारण  श्रनावक्यक  परेशानी  उठानी  पड़ेगी  |  इस  से  विदेशों में  रहने  वाले  भारतीयों

 को  भी  कठिनाई  होगी  ।  ae  बेईमान  शादी  किसी  भी  बैंकिंग  कम्पनी  को  WaT  कारबार  जारी

 रखने  से  रोक  सकेंगे  |  इससे  निकटवर्ती  देशों  पर  भी  प्रभाव  पड़ेगा  ।  वें  हमारी  विधियों  की  नवल  करेंगे  ।

 इस  लिए  हमारे  उन  भारतीयों  को  जिन  का  कारबार  देश  के  बाहर  है  नुक्सान  पहुंचेगा  ।  इस  दीगरे

 खंड  ५  के  संशोधन  को  हटा  देना  चाहिये  |  जहां  तक  खंड  ७  का  सम्बन्ध  उस  उपबन्ध  को  लाने

 की  कोई  शभ्रावक्यकता  नहीं  बताई  यदि  उसे  स्वीकार  कर  लिया  तो  मुख्य  कार्यपालिका

 अधिकारी  छोटे  छोटे  निवेशकों  शोषण
 कर  के  बहुत  अ्रधिक  वेतन  ले  सकेगा  |  इसलिए

 इस  के  स्थान  पर  मूल  उपबन्ध  को  रखना  अधिक  अच्छा  होगा  ।  दूसरे  पहलुओं  पर  में  विधेयक  का

 समर्थन  करता  हूं  |

 श्री  मुरारका  मं  इस  विधेयक  के  लाभदायक  उपबन्धों  के  लिए  इस  का  स्वागत

 करता हूं  ।  कुछ  उपबन्ध  निक्षपकों  के  हित  में  कुछ  हिस्सेदारों के  हित  में  ake  कुछ  स्वयं  सरकार

 के  हित  में  हें  ।

 यह  सत्य  है  कि  तरलता  श्रनृपात  २०  से  २८  प्रतिश्त  बढ़ा  दिया  गया  है  ।

 महोदय  पीठासीन

 इस  में  भी  सन्देह  नहीं  कि  बैंकों  के  निक्षेप  बढ़  रहे  हैं  ।  बैंक  जनता  को  अपना  ऋण  इतना  अधिक

 बढ़ा  रह ेहैं
 कि  सरकारो  प्रतिभूतियों  में  कुछ  विनियोजित  करने  की  बजाये  श्रपनियोजन  कर  रहे

 सरकार  के  उधार  लेने  के  कार्यक्रम  के  लिए  यह  प्रवृत्ति  बहुत  उत्साहबधेक  नहीं  है  ।  यह  विधेयक

 जो  तरलता  का  अनुपात बढ़ाता  इस  स्थिति  को  किसी  हद  तक  सुधार  सकेगा  |  यह  कदम  स्वागत

 योग्य ट्रै  ।

 परन्तु  सरकार  ने  यह  नहीं  बताया  है  कि  निवेशकों  के  लिए  afer  प्रतिभूति  कयों  झ्ावस्बक

 wat गई  है  ।  इस  मामले  में  सभा  को  यह  बताया  जाना  चाहिये  कि  यह  सरकार  के  उधार  लेने  के

 कार्यक  की  सहायता  करने  के  लिये  किया  गया  है  |

 तरलता  के  प्रतिशत  में  वृद्धि  के  परिणामस्वरूप  व्यापार  तथा  वाणिज्य  के  लिए  तुरन्त  कोई

 ऋण  नहीं  मिल  जायेगा  |
 बैंक  उसे  ३०  प्रतिशत  बनाये  हुए  हैं  जब

 कि
 कानून  में  केवल  २०  प्रतिशत

 की  व्यवस्था है  ।

 इस  उपबन्ध  का  स्वागत है  कि  किसी  बैंकिंग  कम्पनी  के  लाभ  का  २०  प्रतिशत  प्रति  वर्ष

 रक्षित  निधि  में  हस्तांतरित  किया  जाना  चाहिये  ।  वह  न  केबल  निवेशकों  के  हित  में  है  बल्कि

 श्रंदाधारियों के  हित  में  भी  ।

 सरकार  ने  निक्षेप  रक्षित  निधि  के  प्रतिशत  को  १५  प्रतिशत  तक  बढ़ाने  की  शक्ति  ली  थी  ।

 waft  उसने  उसे  फिलहाल  १२
 प्रतिशत  ही  रखा  है  ।

 arm  है  कि  इस  शक्ति  के  प्रयोग  की
 कोई  जरूरत  सहीं  पड़ेगी  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 शनी  गौरी  शंकर  कक्कड़  में  इस  संशोधक  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 यह  न  केवल  हिस्सेदारों  निक्षेपकों  के  लिए  लाभकारी  है  बल्कि  इस  से  सरकार  को  भी  बहुत

 फ़ायदा  होता  है  ।

 धारा  २२  में  प्रकार  के  कम्पनी  द्वारा  व्यापार  का  करते  रहना  लोक-हित  में  होगा

 शब्दों  की  निविष्टि  से  सम्भव  है  कि  बहुत  बड़ी  राशि  में  विदेशी  मुद्दा  के  विनियोग  में  संकोच

 से  कास  लिया  जाये  ।  इसलिये  ये  wee  श्रनावइ्यक हैं  ।

 प्रदत्त  पूंजी  श्र  रक्षित  निधि
 की

 सीमा  ५०,०००  से  ५  लाख कर  देने  का  मैं  स्वागत

 करता  हूं  ।  यह  इसलिए  लाभप्रद  है  कि  लोगों  के  मन  में  बैंकों  के  प्रति  विश्वास  पैदा  किसा  जायें  |

 यह  कदम  लोकहित में  है  ।

 इस  समय  किसानों  को  भ्रमित  अंश  में  ऋण  सहकारी  केन्द्रीय बैंक  शादी  द्वारा

 दिया जा  रहा  है  ।  यदि  उन समस्त  पस्तान  are  एकरूपी  नियम  बना  दिये  तो  उससे  बहुत

 सहायता  मिलेगी  ।

 पुँश्नी सु० भु० दास Fo  भु०  दास
 :

 मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  ।  यह  भारत

 में  बैंकिग  संस्थानों के  निरन्तर  विकास  के  लिए  भ्रत्यावश्यक है  ।  बेकिंग  कम्पनी  अधिनियम में

 वाणिज्यिक  बैंकों  की  वित्तीय  स्थिति  को  मज़बूत  श्र  निवेशकों  के  हितों  की  रक्षा  के  उपबन्ध

 किन्तु  व्तेमान  विधेयक  इस  प्रयोजन  के  लिए  अधिक  प्रभावोत्पादक उपबन्ध  करता  है  ।

 धारा  ११  के  उपबन्ध  का  मैं  स्वागत  करता  हूं  क्योंकि  इस  से  बैंकों  के  weary  स्थापित  किये

 जाने  की  प्रवृत्ति रुक  जायेगी  ।

 धारा  १७  में  बैंकों  को  अपनी  रक्षित  निधियों  के  प्रदत्त  पूंजी  के  तुल्य  होने  की  अवस्था में  Ti4 G  हित

 रक्षित  निधि  की  स्थापना  के  बारे  में  दी  गई  छूट  झ्रावश्यक  नहीं  जान  पड़ती  है
 ।

 इस  मामले  की

 छानबीन  कीं  जानी  चाहिये  ।

 निक्षेपों  are  वाणिज्यिक  बैंकों  की  कार्य  निष्पादन  निधियों  में  वृद्धि  के  विचार  से  यह  वांछनीय

 ही  है  कि  बैंकों  की  तरल  निधियों  में  वृद्धि  कर  दी  जाये
 ।

 भारत  का  रक्षित  बैंक  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  को  जो  निदेश  देता  वह  उन  पर  बाध्य  है  यह

 उपबन्ध भी  बहुत  wear  है  ।

 श्री  दे०  दि०  पाटिल  :  उपाध्यक्ष  बैंकिंग  कम्पेनीज़ ऐक्ट  को  संशोधित

 करने  के  लिये  जो  विधेयक  झाया  मैं  उस  का  स्वागत  करता  हूं
 ।  विधेयक के  जो  उदेश्य  स्टेटमेंट

 आफ  ५ ्य  ऐंड  रिजर्व  में  दिये  हैं  वे  इस  प्रकार  हैं  :

 वाणिज्यिक  बैंकों  की  वित्तीय  स्थिति  सुदृढ़  बनाना

 यह  पहला  उद्देश्य  है  ।  दूसरा  जो  उद्देश्य  है  बह  यह  है
 :

 को  प्राप्त  संरक्षण  को  बढ़ानाਂ

 इस  में  यही  दो  उद्देश्य  दिये  हुए  हैं
 ।

 अगर  देखा  जाय  तो  कौशल  बैंक  की  श्रमिक  परिस्थिति  को

 सम्पन्न  करने  के  लिये  और  जो  डिपाजिट सं  हैं  उतके  संरक्षण  को  बढ़ाने  के  लिये  प्रिंसिपल  ऐक्ट  में

 यह  संशोधन  लाया  गया  है  ।  इस  के  लिये  मिनिमम  पेड़  a  कैपिटल
 wee  गाााएतगएएगएईएए

 a

 मर  AIST  में
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 दे०  जी०

 अर  रिजर्व  फंड  के  बारे  में  जो  लि सिटिंग  कंडिशन  थी  वह  निकाली  गई  है  ।  कैश  रिज  २  परसेन्ट से

 बढ़ा  कर  ३  परसेन्ट  किया  गया  है  ।  मेंटेनेंस  are  दि  परसेन्टेंज  लाइबिलिटी  में  २०  की

 जगह  २४  परसेन्ट कर  दिया  गया  है  २०  परसेन्ट की जगह की  जगह  Xt 4  परसेन्ट  करने  से  फाइनेन्शल  पोजीशन

 कुछ  सुधरेगी  ।  लेकिन  उस  में  थोड़ा  सा  संशय  मेरे  मन  में  होता  है  कि  सरकार  उस  को  जितना

 स्ट्रेंथ  करना  चाहती  है  उतना  नहीं  हो  सकेगा  |

 हमारे  यहां  कमर्शल  बक्स  की  जरूरत  बहुत  काफी  लेकिन  जो  कौशल  बेकस  हैं  उन  के

 प्रति  भी  सरकार  का  कुछ  कर्तव्य  होता  है  wae  पार्ट  ३  देखा  जाये  तो  उसमें  afer  झप

 बंकिम  कम्पनी  के  बारे  में  कुछ  सेक्शन  दिये  हैं  ।  उन  के  मुताबिक  सेंट्रल  गवर्नमेंट  पर  इस  के  सम्बन्ध

 में  ज़िम्मेदारी art  जो  बेकिंग  कम्पेनीज़  हैं  उन  के  बारे  में  तो  मेरे  मन  में  काफी  संशय  है  ।  जो

 लक्ष्मी  बक  अकोला  जब  उस  का  कारोबार  बन्द  हो  गया  तो  उस  के  बाद  जो  डिपाजिट

 ait  सिकोड़े  भ्रौर  मनसिक्यो्  कैडेटों  थे  उन  का  बहुत  नुक्सान  हो  रहा  है  ।  किसानों में
 भी

 इस  बात  की  बड़ी  चिन्ता  है  कि  प्राचीन  कौशल  बैंक  को  वह  अपना  कोआपरेशन  कितना  दें  ।  सेंट्रल

 गवर्नमेंट  का  कर्तव्य  है  कि  वह  सेक्शन  ३६  के  मुताबिक  इस  की  करने  के  लिये  एक  ग्राफिक्स

 सकी  नियुक्ति करे  ag  नियुक्ति ott  नहीं  की  गई  ।  प्रिफ़रेंशल  के  जो  क्लेमेंट्स  हैं  प्रौढ़

 जो  सिक्योर्ड  अनसिक्योड  क्रेडिट  हैं  उन  के  बारे  में  मीटिंग  बुलाने
 प्रौढ़

 डिपाजिट  मौर

 क्रेडिट  के  झ्रकाउंट्स  को  प्रूव  करने  का  काम  भी  नहीं  हुआ  है  ।

 बेक  में  जो  डिपाजिट्स थे  वे  खास  तौर  पर  किसानों  के  थे  ।  एक  एक  किसान  ने  RY,000  Fe

 से  ले  कर  2, Xo,000  रु०  तक  के  डिपाजिट रखे  हैं  ।  उनकी  रकम  को  वापस  करवाने  के  लिये

 कोई  कारवाई  नहीं  की  गई  है
 ।

 इस  विधेयक  पर  विचार  होने  के  समय  मैं  माननीय  alt  जी
 का

 घ्यान  इस  गम्भीर  get  की  ae  श्रावित  करता  हूं  शर  प्रिफरेंस  पेमेंट  डिपोजिट  को
 देने

 के  लिये  विनती  करता  हूं  ।.

 कृषि  तो  एक  महत्वपूर्ण  धन्धा  वह  प्राइमरी  इंडस्ट्री  मानी  जाती  है  ।  किसानों के  लिये

 कामों  बैंक  में  डिपाजिट  रखना  उन  के  हित  की  बात  होती  है  ।  इसी  लिये  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत

 करता  हूं
 र

 जो  लक्ष्मी  कोला  के  डिपाजिट्स  हैं  उन  को  जल्दी  ही  वापस  करने  की  विनती

 सव ने मेंट से  करता  । द

 श्री | ह  हा०  भगत
 :

 जिन  कुछ  सदस्यों  ने  इस  विधेयक  का  समर्थन  किया  है  मैं  उनका

 आभारी हूं
 ।  केवल Yo  एम०  न्रिवेदी ने  विरोध  किया है  और  उन्होंने  संशोधनों  पर  आपत्ति

 की  किन्तु  खेद  है  कि  उन्होंने  दोनों  बातों  में  गलत  समझा  है  ak  उनके  ohne  को  सर्वथा

 wae  समझ  लिया  है  |

 जहां  तक  बेकिंग  का  सम्बन्ध  है  कार्यपालक  भ्र धि कारियों  के  पारिश्रमिक  को  समवाय  निधि

 से  जो  छूट  दी  गई  है  उन्होंने  इस  बात  की  ध्यान  नहीं  दिया  कि  निदेशकों  शर  मुख्य  कार्यपालक

 अधिकारियों  शादी  के  पारिश्रमिक  के  सम्बन्ध  में  वर्तमान  अधि  नियम  में  भी  उपबंध  हैं  ।  ये  दो  उपबन्ध

 इसलिए  जोड़े  गये  हैं  कि  कुछ  समय  ga  समवाय  विधि  को  बैंकिंग  अधिनियम  के  बाद  संशोधित
 किया

 गया  था  ।  इसे  उसके  भझनरूप  बनाने  के  लिए  ऐसा  किया  जा  रहा  है  ।  समवाय  अधिनियम
 छे

 छूट  दिलाने  का  सराहनीय  उपबंध  इस  कारण  भी  किया  गया  है  कि  जो  कम्पनियां  बैंकिंग  नहीं

 उन  में  पारिश्रमिक  का  विनियमन  समवाय  श्रषिनियम  की  धाराओं  के  अनुसार  किया  जाता  किन्तु अ  ————=  नाणाणणणणयण्णणयअययययययय

 मूल  अंग्रेजी  में
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 बैंकिंग  कम्पनियों  में  ag  विनियमन  भारत  के  रक्षित  बैंक  द्वारा  किया  जाता  है  ।  उन्होंन  ६स  कौर

 ध्यान नहीं  दिया  ।

 उन्हों  ने  विदेशी  बेंकों  के  बारे  में  कहा  कि  हितਂ  बहुत  विस्तृत  शब्दावली  है

 किन्तु  वे  यह  नहीं  समझ  पायें  कि  कुछ  बेक  ऐसे  भी  हो  सकते  है  जो  बैंकिंग  कार्य  नहीं  करते
 ।

 ऐसे  बेक

 भी  हो  सकते  है  जो  सेब  प्रकार  की  प्राविधिक  ate  स्थिति  की  विधि  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  के

 अनुरूप  काम  करते  हों  परन्तु  फिर  देश  के  महान  हित  के  लिये  ate  अधिक  बड़े  सार्वजनिक  हित  के

 लिये  हम  समझें  कि  वह  देश  के  हितों  के  प्रतिकूल  है  तो  हम  उसे  ऐसे  काम  करने  से  नहीं  रोक  सकते  ।

 ऐसी  भ्राकस्मिकता  का  उपबन्ध  करने  के  लिये  हम  ने  यह  उपबन्ध  किया  है  ।  में  अनुरोध पूर्वक

 कहूंगा  कि  यह  सराहनीय  उपबन्ध  है  |

 बैंकिंग  के  सम्बन्ध  में  प्रभात  कार  के  ज्ञान  की  में  पहले  भी  सराहना  कर  चुका  हुं  श्र  में  ग्रनुभव

 करता  हुं  कि  बेकिंग  से  सम्बन्धित  प्रश्नों  के  बारे  में  उस  ने  सहायता पूर्ण  जानकारी  दी  है  ।

 पता  नहीं  कि  वह  इन  संशोधनों  के  महत्व  को  क्यों  नहीं  समझ  सके  |  उन्हें  बेकिंग  उद्योग

 की  अपेक्षा  बैंकों  के  कर्मचारियों  से  प्रेम  है  जिस  वस्तुगत  दृष्टिकोण  को  वे

 उसे  नहीं  अपनाया  क्योंकि  बैंकिंग  उद्योग  के  लाभ  की  बजाय  उन्हों  ने  बैंक  कमेंचारियों  को  होने

 बाले  लाभों  का  विशेष  विचार  किया  जिस  से  उन  का  दृष्टिकोण  सीमित  हो  गया  ।  बैंक  कर्मचारियों

 को  अधिक  वेतन  देने  भ्रमणा  उन  के  प्रतिभा  की  रक्षा  करने  के  बारे  में  में  उन  के  साथ  हुं  किन्तु  ऐसे

 बिल  पर  विचार  करते  समय  उस  दृष्टिकोण  की  बजाय  बेकिंग  उद्योग  का  व्यापक  दृष्टिकोण  लेना

 चाहिये  ।

 fat  प्रभात  कार  :
 सें  ने  विधेयक  से  सहमति  प्रकट  की  है

 ।

 शिव  रा०
 भगत

 :
 मेरा  aaa  है  कि  यदि  वे  इस  बात  को  देखें  तो  उन  की  झा पत्तियां

 मान्य  नहीं  हो  सकतीं  |

 में  उन  से  सहमत  हूं  कि  sear  ae  कारणों  के  विवरण  में  सभी  कुछ  स्पष्ट  नहीं  करना  चा  लिये

 किन्तु  वास्तव  में  विधेयक  का  उद्देश्य  बेकिंग  पद्धति  के  ढांचे  को  एकीकृत  करना  है  चाहे  उस  का

 सम्बन्ध  न्यूनतम  रक्षित  निधि  से  हो  या  प्रदत्त  पंजी  से  या  seq  किसी  ताकि  वर्तेसान

 परिस्थिति  का  सामना  किया  जा  सके  ॥

 उन्हों  ने  रक्षित  बैंक  के  निदेश  के  बारे  में  कहा  था  कि  प्रदत्त  पूजी  निक्षेपों  का  ६  प्रतिशत  होना

 चाहिये
 ।

 यह  सच  है  भर  वर्तमान  अनुपात  ५  प्रतिशत  है  किन्तु  विचार  यह  था  कि  क्योंकि  निक्षेप

 बढ़  रहे  हें  और  रक्षित  बैंक  को  इस  सम्बन्ध  में  अधिकार  प्राप्त  नहीं  है  अनौपचारिक  रूप  में

 प्रयत्न  किया  जाये  शर  सब  बैंक  ऐसा  कर  रहे  है  ।  हमें  कई  बैंकों  से  प्रार्थनायें  मिली  हैं  कि  पजी  बढ़ाई

 जाये  हम  उन्हें  मंजूरी  दे  रहे  हैं  सनौर  यह  बरच्छा  संकेत  है  कि  बैंकों  की  पूंजी  व्यवस्था  बढ़  रही

 किन्तु  उन्हों  ने  यह  wer  पूछा  है  क्रि  क्या  इसे  सदा  के  लिये  ही  ६  प्रतिशत  कर  दिया  गया  है

 हम  ने  रक्षित  बैंक  के  लिये  शक्तियां  प्राप्त  की  हैं  ताकि  वह  उपयुक्त  मामलों  में  छट  दे  सके  ।  परब  यह

 ं नु भुद  हो  कि  किसी  बैंक  की  प्रदत्त  पंजी  भर  रक्षित  निधि  पर्याप्त  अनुपात  तक  पहुंच गई  है  तो

 हम  छट  दे  सकते  है
 ।

 यदि  सारी  बैंक  व्यवस्था  की  पूंजी  पर्याप्त  स्तर  तक  पहुंच  जाये  तो  उस  समय

 बिचार  किया  जा  सकता  है  site  हम  उदार  भाव  से  छट  दे  सकते  है  किन्तु  ort  स्थिति  यह  है  कि

 बैंकों  की  पंजी  बढ़ानी  है  उस  के  लिये  हम  ने  शक्तियां  प्राप्त  कर  ली

 मं ग्रे डी  में
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 ब०  रा०

 फिर  उन्हों  ने  पूछा  कि  बेकिंग  व्यवस्था  ठीक  समझने  पर  हम  २०  प्रतिशत  काम  रक्षित  निधि

 को  स्थानान्तरित  क्यों  कर  रहे  हैं  ।  उन्हें  इन  के  गणों  पर  aah  नहीं  किन्तु  वे  राष्ट्रीयकरण  को

 अ्रवदयम्भावी  समझते  हं  |  उन  का  मत  है  कि  कुछ  वर्षों  eae  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  करते  समय

 श्रद्धा  रियों  को  क्षतिपूर्ति  अधिक  देनी  पड़ेगी  ।  में  इसे  उचित  दृष्टिकोण  नहीं  समझता  |  उन  का

 कहना  है  कि  कर्मचारियों  को  कौर  बोनस  मिलना  चाहिये  किन्तु  इस  सम्बन्ध  में  बेक  पंचाट  है  जिसकी

 रेज़ाई  पंचाट  जिस  कं  द्वारा  कर्मचारियों  के  वेतन  बढ़ा  दिये  गये  हं  ।  कूछ  बैंक  शिकायत  करते  हं  कि  उन

 का  भार  बढ़  गया  है  किन्तु  हमें  तो  इस  से  प्रसन्नता  है  कि  इस  से  उसे  बैंकिंग  प्रणाली  की  पूजी  व्यवस्था

 के  एकत्रीकरण  को  हानि  नहीं  पहुंचानी  चाहिये  |  माननीय  सदस्य  से  मझे  यही  आपत्ति  कहनी  है  |

 थ्री  मा  श्री०  माननीय  मंत्री  कृपया  एक  उपबन्ध  का  स्पष्टीकरण  कर

 दें  ।  धारा ११(२)  के  अनुसार  प्रदत्त  पु  जी  कुल  मिला  कर  १४५  लाख  से  कम  नहीं  होनी  चाहिये

 किन्तु  धारा  में  रक्षित  बैंक  को  स्वविवेक  का  after  दिया  गया  है  कि  बह  बेक  की  जी

 व्यवस्था  की  स्थिति  उपयुक्त  स्तर  पर  पहुंचने  पर  उस  के  लिये  छट  की  सिफारिश  कर

 सकती है  ।

 श्री qo  राठ  भगत  :  वह  विदेशी  बैंकों  के  सम्बन्ध  में  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  हम  दूसरे

 पाठ्यक्रम  में  बात  करेंगे
 |  इस  समय  में  यहां  उठाई  गई  सामान्य  बातों  को  ले  रहा  हूं  ।

 उन्हों  ने  यह  बात  भी  उठाई  थी  कि  पेशियाँ  ६०  प्रतिशत  तक  सीमित  कर  देने  से  व्यापार

 ete  में  दात
 इसी

 el
 ee

 सहाय  मे  पों  शाए  मोए

 इशर

 मे  सित
 प्रार्थना की  है  ।

 प्रभात कार  :  मेंने  कहा  था  बकर  ऐसा  कर  सकते  है  ।

 श्री |: हू»  रा०  भगत  :  बंकर  सहमत  हो  गये  है  |  इस  से  व्यापार  उद्योग  के  साधन  कम

 नहीं  होंगे  क्योंकि  जैसाकि  माननीय  सदस्य  ने  संकेत  किया  था  इस  समय  पूंजीगत  तरलता  की  स्थिति

 कया है  ?  स्थिति  यह  है  कि  यद्यपि
 २०

 प्रतिदिन  की  व्यवस्था  है  तरलता  का  प्रतपातें झ  ३२  ३३

 प्रतिशत है  ।  यह  सच  है  कि  राज्य  बैंक  का  तरलता  अनुपात  बहुत  ऊंचा  अर्थात  ५०  से  ५२  प्रतिश्त

 है  किन्तु  दूसरे  बैंकों  का  प्रनपा/ पजा  भी  १८  प्रतिशत  है  कौर  कुल  Waa  ३०  प्रतिशत  है  |  यह  कहना

 इस  उपबन्ध के  कारण  माननीय  सदस्य  ने  ऋण  पेशियों  में  से  गलत  निकाले  ह  ।  में

 ने  पहले  बता  दिया  है  कि  यह  व्यापक  योजना  है  जोकि  अर्थव्यवस्था  का  ध्यान  रखते  हुए  भर  बेकिंग

 प्रणाली  की  आवश्यकताओं  कौर  संभावी  विस्तार  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  तैयार  की  गई  है
 ।

 इन

 सब  के  आधार  पर  तरलता  अनुपात  निश्चित  किया  गया  है  और  यह  बैंकों  के  परामर्श  से  निश्चित

 किये  गय  हूं  |  वे  इस  से  सहमत  है  |

 माननीय  सदस्य  इस  वात
 को

 समझ  नहीं  पाये  कि  राज  कुल  निक्षेप  २,०००  करोड़  किन्तु

 तीसरी  योजना  की  अवधि  में  इस  योजना  की  कार्यान्विति  के  कारण  हम  निक्षेपों  में  ३३  प्रतिशत  की

 वृद्धि  की  आशा  करते  हैं  ।  इस  प्रकार
 ७००

 से
 ८००

 करोड़  रुपये  तक  नये  निक्षेप  होंगे  |  कौर  पेशमियां

 ऋण  इन  निक्षेपों  से  पुरे  किये  जा  सकते  है
 ।

 यह  आनुषंगिक  है  कि  इस  के  परिणामस्वरूप  सरकार

 के  ऋण  कार्यक्रम  को  सहायता  मिल  सकती  है  किन्तु  इस  का  यह  अभिप्राय  नहीं  कि  हम  तरलता

 अनुपात  बढ़ाना  चाहते  हैं  ताकि  सरकार  की  प्रतिभूतियों  में  अधिकाधिक  पंजी  लगाने  के  लिये

 बाध्य  हो  जाये  जिस  से  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  काल

 में

 हमारे  ऋण  ¢  को  सहायता  मिले

 मूल  wat  में



 १२  १८८४  बैकिंग  समवाय  विधेयक  REE

 उसे  तो  इस  योजना  काल  में  बेंकों  से  प्राप्त  होने  वाले  ७००  या  ८००  करोड़  रुपये  के  निक्षेपों से  पूरा

 किया  जा  सकता  है  ।  अभिप्राय  यह  है  कि  निक्षेपों  झर  रक्षित  निधि  में  होने  वाली  विधि  स  ऋण

 कार्यक्रम  शौर  विशेष  उद्योग  की  झ्रावस्यकताओओं  को  पूरा  किया  जायेगा  ।  हम  इसी  के  अनुकूल  पूजी

 व्यवस्था  तरलता  भ्  रखना  चाहते  ह  ।  माननीय  सदस्य  को  इस  बात की  ध्यान

 देने  से  नहीं  चूकना  चाहिये  ।

 निश्चय  ही  बैंकिंग  पद्धति  सुचारु  रूप  से  काम  कर  रही  है  ।  हम  ने  विभिन्न  उपायों  से
 उस

 की  रक्षा  की  है  भर  उसे  प्रत्येक  संकट  का  मुकाबला  करने  के  योग्य  बनाया  है  |

 पलाई  बंक  के टटने प्  से  पुर्व  देश  या  सभा  में  कोई  भी  व्यक्ति  यह  भ्रनुभव  नहीं  करता  था  कि

 क्षितिज  पर  काले  बादल  फिर  रहे  हूं  ।  पलाई  बैंक  के  टूटते  ही  देश  सभा  में  बहुत  चिनता
 प्रकट

 की  गई  अर  उससे  सारी  बेकिंग  प्रणाली  को  धक्का  पहुंचा  ।  हमने  सभी  प्रकार  क  परिस्थितियों

 और  अवसरों  के  लिये  व्यवस्था  कर  दी  है  किन्तु  बैंकिंग  प्रणाली  ऋण  व्यवस्था  पर  आधारित  है  जो

 जनता  के  विश्वास  द्वारा  संचालित  होती  ate  यदि  इस  के  छोटे  से  भाग  पर  भी  न्नाचात

 पहुंचे  चलाई  बंक  तो  देश  के  एक  कोने  में  छोटा  सा  ही  बेक  था  तो  भारी  व्यवस्था

 हो  जाती  है

 ह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  बैंकिंग  पद्धति ठीक  ठाक  है  भ्र ौर  उसे  उपरोक्त  साधनों  ढारा  सशक्त

 बनाने की  आवश्यकता है  ।  हम  खतरा  मोल  नहीं  लेना  नहीं  चाहते  क्योंकि  एक  छोटे  से  बंक  को

 खतरा  सारी  बेकिंग  प्रणाली  को  खतरा  बन  जायेगा  ।  ये  उपबन्ध  बैंकों  के  सदाकत  बनाने  के  लिये

 किये  गये  हैं  ताकि  वे  तीसरी  पंच  वर्षीय  योजना  काल  में  oak  भविष्य  में  प्रत्याशित  कार्य

 कर  सक  |

 किसी
 भी

 बेकिंग  व्यवस्था  की  मूल  बात  यह  है  कि  यदि  निक्षेंप  बढ़  जायें  जैसाकि  प्रति

 बढ़े  हुए  संसाधनों  के  कारण  वे  बढ़  ही  रहे  हैँ  तो  उस  से  उद्योग  व्यापार  तथा  श्रमिकों

 चोरियों  की  आवश्यकताओं  की  देख  रेख  की  जायेगी  |  इन  नयें  उपायों  का  मुख्य  कारण  यही  है  न  कि

 इस  में  कोई  विषयगत  कारण  है  ।  अतः  यह  कहना  गलत  है  कि  प्रौद्योगिक  ऋण  की  व्यवस्था  विनष्ट

 हो  जायेंगी

 श्री  प्रभात कार  ने  पूछा  कि  पूंजी  बढ़ा  कर  ४  लाख  क्यों  की  जा  रही  है  ।  यदि

 ह  पूजी  ५०,००० रखी  जाये  तो  छोटे  बैंकों  को  हानि  होगी  ।  क्योंकि  वें  पूंजी  को  इतना  अधिक

 नहीं  बढ़ा
 |

 वास्तव  में  वह  उपबन्ध  भविष्य  के  लिये  है  ।  जो  बैंक  इस  समय  चल  रहे  हैं  उन  पर

 यह  लागू  नदहीं  होगा
 ।

 यद्यपि  हम  छोटे  बैंकों  को  नहीं  चाहते  ।  वे  अधिक  पंजी  से  avers  होने  चाहियें  |

 माननीय  सदस्य  ने  कहा
 कि

 जीवन  निर्वाह  पर  व्यय  प्रासंगिक  नहीं  है  ।  किन्तु  उन्हें  यह  भ्रनुभव  करना

 चाहिये  कि  इसका  महत्व  है  क्योंकि  इस  से  कर्मचारीवृंद  पर  व्यय  बढ़  जाता  है  ।  यदि  कार्य  संचालन

 के  लिये
 निजी  पर्याप्त  हो  तभी  उस  निधि  से  प्राप्त  होनें  वाली  राय  से  बैंकों  के  खर्च  पूरे  हो  सकेंगे  |  अतः

 चाहे
 बे  छोटा हो  तब

 भी
 वह  स्पर्धा  के  योग्य  होना  चाहिये  ।.  aes  में  या  उस  से  पूर्व

 mated “a1 Y¥Yo,ooc  की
 पूंजी  उपयुक्त  होती  किन्तु  भरन  नहीं

 ।  में  समझता  हूं  कि  बैंकों  की  पंजी  व्यवस्था

 ५
 लाख  रुपये  की  राशि  पर  आधारित  होनी  चाहिये  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  में  अपने  प्रस्ताव  की  सिफारिश  करता  हूं  ।

 ज्ष्यकष  महोदय  प्रशन  यह  है  :

 बैंकिंग  समवाय  reve Ff में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 —— ee
 विचार

 किया
 जाये  14.0

 ब कतयए।” एए कययल पत नतए। नक णणणतयएयल्एफय

 मूल  श्रंब्रेज़ी  में
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 प्रस्ताव  स्वीकृत  न्  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है
 :

 खण्ड  २  से  ८  विधेयक  का  रंग  बने  पी

 प्रस्ताव  स्वागत  gat
 |

 खंड  २  से  ८  विधेयक  में  जोड़  दिये  गय  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  हैं  :

 कि  खड़  १,  अधिनियमन  सूत्र  पौर  बिल  का  पुरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  जायें  1”

 प्रस्ताव  स्थोकृत  |

 १  प्रधितियसन  सूत्र  पौर  बिल  का  पूरा  साम  fears  में  शोध  faa  गये  ।

 fat घ०  राठ  भगत :  में  प्रस्ताव करता  हूं

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  |

 fat  प्रभात कार
 :

 मुझे  ward  खेद  है  कि  मेरे  द्वारा  उठाई  गई  बातों  को  उपमंत्री ने

 दृष्टि से  देखा  था  ।  जहां  तक  कर्मचारियों  का  सम्बन्ध  है  वे  तो  सदा  उद्योग  के  विकास  में
 रुचि

 रखते

 इसी  लिए  उन्होंने  सरकार  द्वारा  अपनाये  गये  उपायों  का  सदा  स्वागत  किया  है
 ।

 पलाई  बक

 था  लक्ष्मी  बैंक  के  टूटने  का  कारण  तो  यह  था  कि  बैंक  अधिपतियों  ने  संसद्  द्वारा  पारित  की  गई
 विधियों

 का  उल्लंघन किया  art  मैंने  इस  विधेयक  का  समर्थन  किया  है  ।

 मैंने  यह  ग्रा शंका  प्रकट  की  थी  इस  विधेयक  के  पारित  होने  पर  बैंकों  के  स्वामी  चीखे  चिल्लायेगा

 यह  पहले  से  सोच  लेना  चाहिये  कि  उनकी  are  ध्यान  नहीं  दिया  जायेंगी  |

 बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  के  बारे  में  मेरा  अभिप्राय  ag  था  कि  समाजवादी  विचारधारा
 के

 कारण

 जब  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  क्रिया  जायेगा  तो  रक्षित  निधि  के  कारण  क्षतिपूर्ति अधिक  देनी  पड़ेगी  ।.

 aaa  में  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 जो  qo  रा  सात  श्रीमान  मैंने  माननीय  सदस्य  को  वचन  दिया  एक  उत्तर

 देना  चाहता  हूं  ।  उन्होंने एक  विशेष  धारा  के  बारे  में  पूछा  था  कि  वह  कयों  रखी  गई  है  ।

 हमने  विधेयक  द्वारा  ऐसी  शक्तियां  प्राप्त  की  हैं  जिनसे  २०  प्रतिशत  लाभ  विशेष  रक्षित  निधि

 को  अन्तरित  किया  जा  सके  |  इस  उपबन्ध  द्वारा  हम  यथावइ्यकता  विदेशी  बैंकों

 उस  प्रतिबन्ध  से  मुक्त  करने  का  अधिकार  पाना  चाहते  हैं  ।  हम  खण्ड  ३  धारा  के  अधीन

 भारतीय  बैंकों  को  भी  वैसे  ही  छुट  देने  के  भ्र धि कार  चाहते  हैं
 ।

 जब  हम  समझें
 कि

 बैंक  के  पास  काफी

 रक्षित  निधि  है  लाभ  के  निरन्तर  स्तरित  करने  की  भ्रावश्यकता  नहीं  तो  हम  उन्हें  छूट  दे  सकेंगे
 ।

 धारा  ११  का  सम्बन्ध  विदेशी  बैंकों  से  है  ौर  धारा  १७  (  का  सम्बन्ध  भारतीय

 बैंकों  से  है  ।
 ee.  वा  to

 मूल  dish  में
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 महोदय  :
 प्रश्न  यह  है

 विधेयक  को  पारित  किया  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 गलना  नियंत्रण  शक्तियां  )  विधेयक

 तथा  मंत्री  स०  का०  मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 गन्ना  नियंत्रण  १९४५५  के  कुछ  मामलों  में  पदचातुगामी  प्रभाव  से
 संशोधन

 करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  शीघ्र  शक्ति  प्रदान  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  |

 पहले  तो  मैं  गन्ना  नियंत्रण  रादेश  के  खण्ड  ३  का  संक्षिप्त  इतिहास  बताना  चाहता  हं  जिसे

 भूतलक्षी  प्रभाव  से  संशोधित  करना  आवश्यक  है  और  जिसके  लिए  इस  विधेयक  द्वारा  अ्रधिकार

 प्राप्त किये  जा  रहें  हैं  ।  इस  खण्ड  में  गन्ना  उत्पादकों  को  गठन  का  न्यूनतम  मलय  देने  का  उपलब्ध

 किया  गया  था  ।  १९५२  यें  खण्ड  ३  जोड़  कर  यह  अनिवार्य  बना  दिया  गया  कि  चीनी

 निर्माता  गन्ने  के  न्यूनतम  अल्प  से  alata  मलय  दें  ।  FeRR  ५४ श्र  Qe yo-Us H ala के  नीचे  जब

 चीनी  का  मुल्य  प्रतीक  था  पहले  पहल  स्वेच्छा  से  अतिरिक्त  मलय  देने  की  योजनाएं  बनाई  गईं  और  जो

 उत्तर  अझर  दक्षिण  खण्डों  में  लागू  रहीं  ।  दक्षिण  में  इसे  सीमा  सूत्र  कहा  जाता  था  ।  दक्षिण में  गन्ना

 उत्पादक  झ्र  चीनी  निर्माता  मिल  कर  इसका  फैसला  किया  करते  थे  भर  उत्तर  में  सरकार  उत्पादकों

 श्र  उद्योग  से  परामर्श  करके  मृत्य  निर्धारित  करती थी  ।  महाराष्ट्र में  तो  यह  सिद्धान्त  wa  तक

 सुचारू  रूप  से
 चल

 रहा  है
 ।  उद्योग में  शान्ति  रही  है  भ्र ौर  वर्ष  के  प्रारम्भ  में  या  समय  समय  उद्योग

 पति  उत्पादक  सिल  निर्धारण  करते  रहे  हैं  ।  PEYV—US  में  एक  करोड़  से  अधिक  रुपया

 स्थगित  भगवान  क  a
 शा  गया  aT |  कुछ  शिकायतें  मिली  थीं  जिसके  लिए  PERY  में

 गोपालकृष्ण समिति  नियुक्त  को  गई  थी  ।  समिति ने  कतिपय  सिफ़ारिशों  कीं  और  चीनी  के  मलय  में

 अनुचित  वृद्धि  के  समय  अधिकांश  रूप  से  लागू  करने  के  लिए  एक  सुत्र  का  सुझाव  दिया  |

 सरकार  ने  प्रतिवेदन  को स्वीकार कर  लिया  ।  इस  सूत्र  को  भी  संविहित  रूप  दे  दिया  गया  |

 परन्तु  इस  बारे  में  कृषकों  के  निदान  के  बारे  में  कुछ  निश्चित  नहीं  हो  पाया  ।  इस  बारे  में  विभिन्न

 कारखानों  की  लागत  के  बारे  में  कोई  निर्णय  न  हो  सका  |  यह  बड़ा  महत्वपूर्ण प्रदान  है  ।  बारे  में

 कोई  निश्चित  परिभाषा नहीं  थी  ।  Rexe  में  गन्ने  की  कीमतों  पर  नियन्त्रण  कर  लिया  गया

 लागत  के  बारे  में  करने  का  काम  प्रतीक  प्रयोग  को  दे  दिया  गया  |  Pave FT में  गन्ना

 दकों  को  प्रोत्साहन  देने  का  कार्यक्रम  बनाया  गया  ।  ReKo BIT को  पुनः  मामला  प्रफुल्ल  आयोग  को  दिया

 गया  ताकि  ag
 मतभेदों

 को  भुला  दिया  जाय
 ।

 पहले  सूत्र से  दोनों  पक्ष  ही  असन्तुष्ट  प्रफुल्ल से

 order  की  गई  कि  वह  इस  सूत्र  की  पूरी  छानबीन  करे
 ।  इस  पर  सारी  छानबीन सोच  विचार

 करके  ने  ERR  को  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  |  जून  १९६१  को  उसे  सभा  पटल  पर

 रख  दिया  गया  था  ।

 विभिन्न  रूप  में  चीनी  की  अर्थव्यवस्था की  उलझनों  के  कारण  हम  उस  सूत्र  को  ठीक  ढंग  से

 शर्यान्वित नहीं  कर  सके  ।  परन्तु  देर  होनी  कुछ  जरूरी  ही  थी  ।  जब  तो  अन्तिम  स्थिति  झा  गयी

 सरकार  खण्ड
 ३

 क  में  संशोधन  करके  गन्ना  नियंत्रण  आदेश  उस  सुत्र  में  संशोधन  कर  सकती

 परन्तु उसे  कार्यान्वित करने  का  प्रश्न  बना  रहेगा
 Coie

 उपबन्धों
 म

 हग

 Ste हल

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 स०  का ०

 की  व्यवस्था की  गई  है  वह  सरकार  लेना  चाहती  है  ।  सुत्र  को  कार्यान्वित  करने
 के

 लिए
 भी

 हमें  सदन  से  झ्र धि कार  प्राप्त  करने  होते  |  अरबो तो  १  284s  से  लेकर  तक  उस  सूत्र

 को  लाग  करना  भूतलक्षी  प्रभाव  से
 ।

 इस  संशोधन  के  भ्रन्तर्गेत  हम  यही  अधिकार  मांग  रहे  हैं
 |

 प्रफुल्ल  झ्रायोग  की  सिफारिश  के  सम्बन्ध  में  सरकार  के  निर्णय  का  उल्लेख  मोटे  तौर  से
 सभा

 के  सम्मख  कुछ  समय  पहले  रखे  गये  संकल्प  में  किया  गया  था  ।  आयोग ने  जिस  सूत्र का  सुझाव

 दिया  था  वह  सूत्र  हमें  पसन्द  नहीं  था  क्योंकि  हम  समझते  थे  कि  उत्पादन  पर  उसका  प्रतिकूल  प्रभाव

 पड़ेगा  |  मत  हमने  ष् बतमान  सुन्न  को  अ्राघार  बनाना  ही  अधिक  अच्छा  समझा  तथा  यह  भी  अच्छा

 समझा  कि  आयोग की  कुछ  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लेने  के  परिणामस्वरूप  आवश्यक  परिवर्तन

 कर  दिये  जायें  ।  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  की  जाय  कि  उद्योग  ae  उत्पादक  दोनों  को  मुनासिब  तरण

 प्राप्त  हो  जायेगा  ।

 गल्  की  कीमतों  के  बारे  में  सरकार  की  नीति  सरकार  के  संकल्प  में  व्यक्त  कर  दी  गयी  है

 safer  निर्णय  प्रदूषक  आयोग  की  सिफ़ारिशों  के  अनुसार  कर  दिया  कौर  सभी  पक्षों  के  हितों

 का  ध्यान  रखा  जायेगा  ।  बड़ी  सीधी  बात  है  कि  सरकार  को  खण्ड  ३क  के  उपबन्धों को  कार्यान्वित

 करने  के  लिए  अधिकार  दे  दिये  जायें  |

 इस  सूत्र  को  हमें  प्रथम  नवम्बर  १९५८  से  लग  करना  था  तथा  इस  प्रयोजन  के  लिये  हमने

 खण्ड  तथा  प्रदेश  की  भ्रनुसूची  को  भूतलक्षी  प्रभाव  से  संशोधित  करना  था
 ।  इसके

 लिए  मांगी  गई  शक्तियां  झ्रावश्यक  थीं  ।  महाराष्ट्र  ्र  गुजरात  तो  इसमें  कहीं  भी  नहीं  भराते  ।'  उनका

 शुरू  से  ही  अपना  सूत्र  है  कौर  वह  झागे  के  लिए
 भी

 कायम  रहेगा
 |

 उनका  प्रशासन उन्हीं  सम्बन्धों  से

 होता है  ।  वहां  राज्य  सरकार  का  प्राधिकार है  ।  केवल  दो  पक्षों  में  समझौता  करवा  दिया  जाता  है
 ।

 वहां  कोई  अनिवार्यता नहीं  है  !
 तम  १.६२  नया  पैसा  प्रति मन  देते  हैं  परन्तु  महाराष्ट्र में  मूल्य

 २  रुपये मन  है  ।  कभी कभी  ता  य
 ary
 त्  रुपये

 ४
 जाने  तक  भी  चली  जाती  है  ।  इसे  बदलने  के  लिए

 केन्द्रीय  सरकार  महाराष्ट्रीय  सरकार  को  जनर  नहीं  कर  सकती  |  गुजरात  में  तो  बहुत  से  कारखाने

 हैं  ही  नहीं  ।  अ्रघिकतर यह  महाराष्ट्र  का  ही  प्रदान  है  ।  अरब  तो  उत्पादक भी  इस  दबाव  को  सान

 गये  हैं  कि  हम  अधिक  उत्पादन  करेंगें  ।  उद्योग  उत्पादक  सहयोग  से  चल  रहे  हैं  कौर  यही

 कारण  है  कि  चीनी  उद्योग  वहां  रूप  में  सब  राज्यों  से  है  पौर  उसकी  स्थिति  भी  बहुत

 ठीक है  ।  यह  ठीक  है  कि  उसके  लिए  geyo—¥s F में  १.  ३७  करोड़  की  अतिरिक्त  राशि  देनी  पड़ी

 थी  ।  इसे  हमने  काट  लिया  है  ।

 त्रों ६
 प्रदेश  के  सविस्तार  झांकने  देने  तो  संभव  बहुत  समय  लगेगा  ।  परन्तु इतना

 बताना  चाहता  हूं  कि  PEYO-US FH AG A AC HHS as HC के  वर्ष  में  यह  भ्रांकड़ा  बढ़  कर  २०.  té  लाख हो  गया  ।  यहां

 का  प्रति  एकड़  उत्पादन  महाराष्ट्र के  समान  नहीं  है  ।  मद्रास में  यह  ८.  १०  लाख  क्योंकि  वहां

 मि
 '

 की  संख्या  बहुत  कम  है
 ।  मंसूर में  यह  १६.८९ लाख  है  उत्तर  मध्य  पं

 पश्चिमी  बिहार  कौर  उड़ीसा  से  इन  वर्षों  में  कुछ  भी  प्राप्त  नहीं  gars  at  उत्तर  प्रदेश  ने

 ५१०५  लाख  रुपये  भरदा  किये  हैं
 जो

 कि  बहुत  महत्वपूर्ण  राशि  है  ।  श्राप  चय  लगाइये  कि

 यदि  उन्हें  चालू  रखा  जाता  तो  हालत  क्या  होती  ।  बहुत  सी  मिलें  उत्तर  प्रदेश  में  थीं  ।  मध्य  प्रदेश  ने

 एक  लाख  रुपया  वह  भी  एक  बार  ।  पंजाब ने  एक  बार  दे,७३,००० रुपये  बिहार

 ने  एक  बार  g¥,ooo wa fad | रुपये  दिये  पश्चिमी बंगाल  ने  एक  बार  ५३,००० रुपये  उड़ीसा  ने

 एक  बार  2¥ coo Bug faq | रुपये  दिये  |  केरल  ने  भी  सारे  सालों  में  मद्रास  कौर  प्रतिभा  प्रदेश  की  तरह  दिया  ।

 केरल  में  केवल  एक  कारखाना है  ॥  १९५७  की  अन्तिम  अदायगी  2, FE,oo°0  थी  ।  इंस  के  बाद  भी



 २६६ हैਂ १२  १८८४  नियन्त्रण  (  अतिरिक्त  विध  यक

 उनकी  से  लाखों  रहे  हैं  ।  इनको  कानून  की  कोई  जरूरत  नहीं  हुई
 ।  प्राइवेट तौर  पर  ही

 बातचीत  द्वारा  वे  कर  देते  रहे  हैं  ।  अरब  नये  सीजन  पर  प्रथम  नवम्बर  से  हम  भूतलक्षी  सुत्र लागू

 कर  रहे हैं

 फारमला  चाहे  बाप  पहला  मानें  या  le  आयोग की  मानें  अथवा  न
 ।  प्रदान है  कि

 कौन

 सा  सूत्र  अदालती  छानबीन  के  a  टिक  सकता  है  ।  क्योंकि  यह  wa  तक  एक  व्यक्ति  की  इच्छा
 की

 बात  नहीं  रह  गयी  है  ।  गर्त  हमें  उत्पादकों  के  हित  में  जो  भी  सूत्र  निर्धारित  किया  उसे  सभा

 पटल पर  रखा  जायेगा  सदन  उस  पर  चर्चा  कर  सकता है  ।  सरकार  इस  बात  का  झाइवासन

 दे  सकती  है  कि  उसका  रवैया  कठोर  नहीं  होगा  ।  चीनी  कौर  गन्ने  के  मूल्यों  को  सम्बन्धित करने  में

 सरकार  यह  पुरा  प्रयत्न  करेगी  कि  उद्योग कौर  उत्पादक  इसका  पुरा  लाभ  उठा  सकें  ।  भ्रत्ततोगत्वा

 मेरा  निवेदन  है  कि  हमने  जो  भी  सूत्र  अन्तिम  रूप  में  स्वीकार  किया  हमें  उसे  १९४५८  के  भूतलक्षी  प्रभाव
 के  अनुसार  लागू  करना  होगा  कौर  इस  विधेयक  का  इतना  ही  सरल  सा  उद्देश्य  है  कि  खण्ड  को

 ह

 गीत  करके  सरकार  को  शक्ति  दे  दी  जाय  ।  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  इस  पर  विचार  किया  जाय
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  ा  ।  कुछ  संशोधन  भी  है
 ।

 मैं  अपना  संशोधन  संख्या  १  विधेयक  पर  राय  जानने शी  स०  मो ०  बनर्जी

 के  लियें  उसे  परिचालित  करने  के  बारे  में  प्रस्तुत  करता  हुं  ।

 फ  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :
 मारना  संशोधन  संख्या  २  विधेयक  को  एक  प्रवर

 को  सौंपे  जाने  के  बारे  में  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  मूल  प्रस्ताव  और  aay  संख्या  १  कौर  २  सभा  के  समक्ष  |

 श्री  रेड्डी  :  मेंने  वह  सब  बातें  बड़े  ध्यान  से  सुनी  हैं  जो  कि  मंत्री

 महोदय  ने  कही  हैं
 ।

 सरकार  यह  अधिकार  चाहती  है  कि  इस  सूत्र  को  भूतलक्षी  प्रभाव  के  अनुसार

 लागू  कर  दिया  जाय
 ।

 परन्तु  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  इससे  oa  fe  हम  यह  afer  सरकार

 को
 दें  सदन  को  यह  विश्वास  दिलाया  जाना  चाहिए  कि  विधेयक  द्वारा  प्राप्त  को  जाने  वाली

 दोषियों  झ्रथवा  अधिकारों  को  गन्ना  उत्पादकों  के  हित  में  प्रयोग  किया  जायगा  ।  विधेयक  के  उद्देश्यों
 र

 कारणों  में  बताया  गया  है  कि  इस  संशोधन
 की

 इस  लिए  जरूरत  हुई  है  क्योंकि  प्रफुल्ल  आयोग

 ने  इस  प्रकार  की  सिफारिशें की  हैं  ।

 एक  बात  इस  दिशा  में  हमें  समझ  लेनी  चाहिए  कि  प्रफुल्ल  ora  ने  अपने  प्रतिवेदन  में

 लो  कुछ  कहा  है  उसका  सारांश  केवल  यह  है  कि  चीनी  का  अधिकतम  मूल्य  गन्ने  का  अधिकतम

 मूल्य
 भी

 हो
 ।

 परन्तु  उन्होंने  चीनी  निर्माताओं  द्वारा  कमाये  जा  रहे  भारी  मुनाफ़ों  का  कोई
 उल्लेख  नहीं  किया  ।  रक्षित बेक  ने  roy  Pea  के  बुलेटिन  में  कहा  है  कि  जितनी  भी  पब्लिक

 लिमिटेड  कम्पनियां  चीनी  बना  रही  हैं  उनमें  से  ७६  प्रतिशत  ने  १९४५५  से  Rexe  के  बीच
 ५१.  र

 करोड़  रुपय  का  मनाया  कमाया
 |

 कई  तो  २०  प्रतिशत  विधिक  मुनाफा  कमा  रहे  हैं  ।  परन्तु

 शुल्क  आयोग  ने  इस  तथ्य  की  निरन्तर  उपेक्षा  कर  दी  है  ।

 इस  परिस्थिति  में  मेरा  निवदेन  हे  कि  सरकार  को  इस  बात  का  ध्यान  रखना  चाहिए

 कि  प्रफुल्ल  आयोग  की  सिफारिशों  के  भ्राता  पर  जो  प्रस्थापनाएं  तैयार  हो  रही  उनसे

 गन्ना  उत्पादकों के  हितों  को  हानि  पहुंचाने  की  जो  सम्भावना  है  उसे  दूर  कर  दिया  ।  इस

 —————
 बात  की  पूरी  सम्भावना  है  कि  निर्माताओं  द्वारा  कमाए  गये  नफे  में  से  उत्पादकों  को  कुछ  प्राप्त  न

 मूल  भ्रंप्रेजी  में



 परि  Tat  नियन्त्रण  विधेयक  ३  PIER

 यामदा

 हो  ।  यह  भी  भय  प्रकट  किया  गया  हैं  कि  शायद  गन्ने की  कीमत  ही  कम  कर  दी  जाय  ।  क्योंकि  प्रफुल्ल

 आयोग
 की

 सिफारिश  के  अनुसार  उत्पादन  की  मात्रा  के  gree  पर  गन्ने  के  मूल्य  निर्धारित

 किय  जाये ं।

 माननीय  मंत्री  महोदय  को  इतना  बताना  चाहिए  कि  श्राखिर  इस  पुनरीक्षित  सूत्र  से  किस
 को

 लाभ  होनें  जा  रहा है  ।  क्या  कारखानें वाले  भी  किसानों  को  भूतलक्षी  प्रभाव  के  अनुसार ही

 अदायगी  ReXe  से  ।  प्रत  मेरा  निर्देश  है  कि  सरकार  को  सब  से  पहले  पुनरी  गीत

 गन्ना  आदेश  तैयार  करना  चाहिए  था  तथा  उसे  सभा  के  सामने  रखना  चाहिए  था  ।  उसके

 बाद  ही  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  किया  जाना  चाहिए  था  ।  इससे  सदन  को  यह  निर्णय  करने  में

 आसानी  होती
 कि

 इस  सुत्र  से  वास्तव  में  किस  को  लाभ  पहुंच  रहा  है  ।  यदि  उत्पादक  के  हित  की  बात

 होती  तो  म्रधिकार अथवा  दोस्तियाँ  तुरन्त  सरकार  को  प्रदान  कर  दी  जाती  ।  मेरा  यही

 है  कि  हमें  शीघ्रता  न  करके  गन्ना  आदेश  सब  से  पहले  पारित  करना  चाहिए  ।

 fait  जीत  प्रसाद  :
 इस  विधेयक  पर  चर्चा  करते  हुए  हमें  इस  सूत्र  को  भूतलक्षी

 प्रभाव  से  लागू  करने  के  बारे  में  पुराना  इतिहास  भी  देखना  चाहिए  ।  Tee ee में  श्री  रफी  Was

 किदवई  ने  यह  सुझाव  दिया
 था

 मिल  मालिकों
 को

 स्वयं  ही  नफे  का  कुछ
 उत्पादकों

 को
 दे

 देना  चाहिए  i  CeRY  तक  ऐसा  चलता  रहा  शर  इसी  सूत्र  को  २७  geyy Al Ataled को  सं विहित

 रूप  दे  दिया  उसमें  गठन  की  कीमत  निर्धारित  करने  का  ढंग  भी  बतलाया  गया  |  उस  समय  कम  से

 कम  कीमत  १/५/-निर्धारित  की  गयी  |  फिर  १/७/-  और  art ag  १/१०/-  इसके
 अतिरिक्त

 मिल  मालिकों  को  लाभांश
 भी

 देना  होता  था
 ।  geus 4 eg aT में  इस  सूत्र

 का  संशोधन  कर  लिया

 क्योंकि  १९५५  के  सूत्र  के  अनुसार  जो  व्यवस्था  थी  उससे  मिल  मालिक  a  गन्ना  उत्पादक

 दोनों  असन्तुष्ट  थे  ।  में  उस  समय  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  था  शर्त  मेंने  यह  सुत्र  प्रफुल्ल  आयोग

 के  age  कर  दिया  था  ताकि  मतभेद  टूर  हो  परन्तु  wa  के  प्रतिवेदन  में  तो  प्रफुल्ल  प्रयोग

 ने  कौर  भी  कई  नयी  बातें की  हैं  ।

 मेरा  निर्देश  है  कि  यह  तक  ठीक  नहीं  है  कि  चूंकि  मूल्य  निर्धारण  फार्मूले  पर  आयोग  द्वारा

 विचार  किया  जा  रहा  है  इस  लिए  सरकार  चीनी  की  कुल  लागत  के  अनुपात  से  गन्ने  का  प्रतिशत

 मूल्य  नहीं  कर  सकती  है  ।  सरकार  को  वैसा  करन  से  कोई  नहीं  रोक  सकता |

 उनके  लिए  उस  सूत्र  को  भूतलक्षी  प्रभाव  से  लागू  करने  के  लिए  सभा  से  शक्तियां  लेने  की  आवश्यकता

 नहीं है  ।

 इसी  प्रकार  मिलों  को  पुनर्वास  भत्ता  व  निर्यात-हानि  देने  में  कोई  नुक्सान  नहीं  है  परन्तु  वैसा

 भूतलक्षी  प्रभाव  से  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  उस  भत्ते  के  अ्रतिरिक्त  मूल्य  wea  बोनस  में  से

 दिय  जाने  का  भी  कोई  औचित्य  नहीं  है  जिसके  हकदार  उत्पादक  हें  ।  विधेयक  का  मुख्य  दोष  यह  है

 कि  वह  भत्ता  थोड़ी  सी  मिलों  के  लाभ  में  से  अन्य  कारखानों  को  दिया  जायेगा  ।  इसके  अतिरिक्त

 मेरा  यह  भी
 है  कि  चीनी  की  कुल  लागत  में  से  गन्ने  की  लागत  का  प्रतिशत  बदलने  के  लिये

 विधेयक  लाना  झावइ्यक  नहीं  है  ।  यह  किसान  एवं  समाज  दोनों  के  विरूद्ध  है  ।  यदि  सरकार  अतिरिकत

 दोस्तियाँ  चाहती  है
 तो

 वें  चीनी  की  कुल  लागत  में  गन्ने  की  लागत  का  प्रतिशत  निश्चित  करने  के  सीमित

 प्रयोजन  के  लिये  होनी  चाहिये  ।
 न्  ee  क

 +मल  अंग्रेजी  में
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 वीके  यक

 र्द्ध

 चीनी का  सत्य  राज  निश्चित  कर  दिया  गया  है  ।  अब  इसमें  अदल  बदल  नहीं  हो  सकती
 |

 आप  बढ़ा  सकते  हें  फौरन  घटा  सकते  हैं  ।  कर  भी  वसूल  कर  लिये  गये  हैं
 ।

 इस  सम्बन्ध  में  सभी

 कुछ  हो  गया है
 ।

 भारत  में  ८०  या  €०  चीनी  के  कारखाने  हैं  ।  इनमें  से  केवल  ३०  या
 Vo

 कारखाने
 अतिरिक्त

 मूल्य  बोनस  देते  हैं
 ।

 इसका  भुगतान  कारखानों  के  नफे  पर  करता  है
 ।  चीनी

 की

 ge  साग  में

 द

 गें  की  जागते  का

 दन

 के  लिए  कितना  सादा  SET
 नहीं  है  ।  यह  किसान  एवं  समाज  दोनों  के  विरुद्ध  है  ।  यदि  सरकार  अतिरिक्त शक्तियां  चाहती ह

 तो  वे  चीनी  की  कुल  लागत  में  गन्ने  की  लागत  का  प्रतिशत  निश्चित  करने  के  सीमित  प्रयोजन
 के

 लिये  होनी  चाहिए

 पति  त्यागी  )  :  यह  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मसला  है  ।  इसका  प्रभाव  देश  के  करोड़ों

 गरीब  किसानों  पर  पड़ता  है  ।  यह  सभी  भ्रच्छी  तरह  जानते  हैं  कि  राष्ट्र  की  राय  में  जो  वृद्धि  हुई

 है  उसमें  से  बहुत  थोड़ा  भाग  ग्रामीणों  को  मिला  है  ।  उद्योगपतियों  को  सदैव  लाभ  पहुंचा  है
 ।

 सरकार का  ध्यान  उद्योगपतियों  तथा  शहरी  इलाकों  की  are  अधिक  है  कौर  गांवों

 की  कम  ध्यान  दिया  गया  है
 ।

 ग्रामीण  लोग  वर्तमान  प्रशासन  से  संतुष्ट  नहीं  हं
 ।  गन्ने

 के

 उत्पादन  मूल्य  के  बारे  में  कभी  कोई  जांच  नहीं  की  गई  है  ।  प्रभी  हाल  में  एक  तदर्थ  समिति  बनाई

 गई  थी  जिसने  wa  के  उत्पादन  मलय  को  कम  दिखाया  था  ।  कोई  भी  व्यक्ति  किसान के  उन  खर्चों

 की  झोर  ध्यान  नहीं  देता  जो  कि  वह  ्  करता  है  ।  लागत  का  प्राक्कलन  ठीक  ढंग  से  नहीं

 किया  गया  है  ।  यद्यपि  सरकार  ने  इस  बात  का  ध्यान  रखा  है  कि  चीनी  उद्योग  के  लाभ  की  मात्रा

 कायम  रखी  जाय  परन्तु  किसानों  के  हितों  की  रक्षा  नहीं  की  गई  है  ।  प्रतीक  झ्रायोग  ने  विचित्र

 an  पेदा  किया है  कि  गन्ना  उत्पादकों  को  श्रस्थणित  भगतान  की  योजना  खत्म  की  जानी  चाहिये

 क्योंकि  गन्ने  का  कंट्रोल  मलय  उससे  झ्र धिक  है  जितना  कि  wea  फसलों  से  प्राप्त  किया  जा  सकता

 उपभोक्ताओं  के  हित  में  गन्ने  की  मूल्य  कम  किया  जाना  चाहिये  ।  सरकार  को  यह  सुनिश्चित

 करना  चाहिये  कि  अ्रघिसूचता  में  कोई  ऐसी  बात  न  हो  जो  कि  गन्ना  उत्पादकों  के  अहित  में  हो  ।  औसतन

 वसूलीयाँ  आधार  पर  भुगतान  करने  से  उत्पादकों  को  लाभ  न  होगा  और  इससे  उनको  प्रोत्साहन

 नहीं  मिलेगा  |

 दर  पर  भुगतान  किया  जाना  चाहिये  जो  कि  ठीक  है  ।  अंत  में  में  यही  निवेदन

 करूंगा  कि  इस  बात  का  प्रयत्न  हो  कि  किसानों  को  कोई  हानि न  हो  तथा  माननीय  मंत्री

 महोदय  ने  जो  वचन  दिये  हैं  उनका  पुरा  पूरा  पालन  किया  जाता  है  ।

 श्री  त्रिदिव  कसार  चौधरी
 एक  ऐसे  राज्य  से  प्रा  रहा  हूं  जहां  चीनी  की

 मिले  कम  हैं
 ।

 गत  चार  वर्षों  से  पश्चिम  बंगाल  के  गन्ना  उत्पादक  मूल्य  सम्बन्धी  सूत्र  को  कार्यान्वित

 करने  के  लिये  मांग  करते  रहे  हैं
 ।

 विधे  यक  के  द्वारा  सरकार  जो  पूर्ण  अधिकार  प्राप्त  कर  रही  है

 उससे  इन  वायदों  को  पूरा  करना  भी  संदेहपूर्ण हो  जाता  है  ।

 अभी  तक  बारबार  प्रयत्न  किये  गये  हैं  लेकिन  कोई  ठीक  से  निश्चित  नहीं  हो  सका  है  ।  तब

 कहीं  जाकर
 2euc

 में  एक  स्थिर  सूत्र  तैयार  किया  गया  ।  १६६०  में  जाकर  श्री  पाटिल  ने  यह  स्वीकार

 किया  कि  इस  सूत्र  को
 क्रियान्वित

 करने  के  बारे  में  कोई  कठिनाई  नहीं  है  ।

 यदि  सरकार  मूल्य  सूत्र  में  सुधार  करना  श्रावस्ती  तो  ऐसा  करने  के  लिए  उस  के

 पास  पर्याप्त  परन्तु  वह  चुप  बैठी  रही  शर  इस  को  लागू  करने  के  लिए

 उस  ने

 कुछ
 _

 per  भ्रं्ेजी  में
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 नहीं  किया ।  इसे  भूतकाल  से  लागू  करने  का  प्रदान  इसलिए  उत्पन्न  हुआ  कि  सरकार

 के  पक्ष  में  इस  सूत्र  में  रूपभेद  करना  चाहती
 जो  पहले  हीं  बड़े  लाभ  उठा

 चुके

 मूलचन्द  दूबे  पोठासीन

 चीनी  नियंत्रण  आदेश  के  संशोधन
 पर

 मुझे  एतराज  है  ।  विधेयक  का  खण्ड  २  सरकार

 को  पूर्ण  अधिकार  देना  चाहता  है
 ।  यदि

 सरकार  के  दिल  में  किसानों  का  भला  करने
 की

 इच्छा

 तो  उसे  खण्ड  २  में  नहीं  बल्कि  सूत्र  में  भी  रूपभेद  करना  चाहिए  ।

 ait  दीनानाथ  राय  :
 माननीय  सभापति  जो  बिल  सदन  के  सामने

 धीन  वह  देखने  में  ate  शब्दों  के  पढ़ने  में  बहुत  साधारण  मालूम  होता  है  ।  हो  सकता है  कि

 यह  बिल  इस  सदन  के  सदस्यों  के  चीनी  मिलों  के  मालिकों  के  लिए  शौर  के

 लिए  साधारण  लेकिन  गन्ना  के  उत्पादकों  के  लिए  तो  यह  एक  घातक  चीज  है  ।  क्यों  है
 ?

 यह  स्पष्ट  है  इसलिए  कि  जिस  अनुचित  मुनाफे  का  कुछ  हिस्सा  चीनी  मिल  मालिकों  से  ले  कर

 sia को  दिया  गया  उसका  कुछ  हिस्सा  उनको  नहीं  मिला  जिन्होंने  इस  उद्योग  को

 बढ़ाने  में  काफी  श्रम  किया  ग्र  श्रम  ही  नहीं  किया  अभी  भी  झपना  बलिदान

 करते  हैँ  ।  इस  शुगरकेन  कंट्रोल  बिल  के  विषय  में  आगे  बढ़ने  के  पहले  में

 सभापति  श्राप  के  सरकार  का  ध्यान  इस  आकर्षित  करना  चाहता  हूं
 कि

 चीनी

 के  उद्योग  धंधे  को  उन्नत  करने  बाले  वे  किसान  जो  राज  भी  परिश्रम  कर  रहे  हैं  देश  के  उस  हिस्से  से

 हैं  जहां  पर  कभी  कभी  उन  का  सर्वस्व  प्राकृतिक  प्रकोप  के  कारण  नष्ट  हो  जाता  है  ।  इस

 समय  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  को  देख  लें
 ।

 बाढ़  के  कारण  कितने  ही  स्थानों  पर  गन्ना  उत्पादन  करने

 बाले  किसानों  के  गन्ने  के  ऊपर  पानी  बह  रहा  है  ।  में  इस  बात  की  चर्चा  इस  कारण  यहां  पर  करता  हूं

 कि  जहां  टैरिफ  कमिशन  की  रिपोर्ट  में  यह  कहा  जाता  है  कि  गन्ने  के  उत्पादक  अन्य  खाद्यान्न  के

 भ्रनुपात  से  कुछ  पैसा  पाते  हें  वहां  उन्हें  इस  बात  का  भी  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  जिस  उत्तर

 प्रदेश  के  पूर्वी  हिस्सों  में  भ्र  बिहार  के  उत्तरी  हिस्से  में  गन्ना  उत्पादकों  की  संख्या  सब  से  ahs है

 वहां  इस  तरह  के  प्रकोप  भी  ad  रहते  है  ।  यह  खेद  का  विषय  है  कि  उन  की  ae  टैरिफ

 कमिशन  कौर  यह  सरकार  कुछ  उपेक्षा  कर  रही  है
 ।

 क्या  इस  चीनी  उद्योग  की  सुरक्षा  के  लिए

 facet  में  उस  का  निर्यात  करने  के  लिए  ake  कुछ  अंश  मुनाफे  का  मिल  मालिकों  के  लिए  सुरक्षित

 होने  के  लिए  उन  गन्ना  उत्पादकों  के  हितों  की  तरफ  उपेक्षा  की  जाय  ?

 अन्य  प्राकृतिक  प्रकोपों  को  छोड़  भी  दें  झर  केवल  at  वाली  बाढ़ों  को  ही  लें  तो  भी  इन  से

 पीड़ित  होने  वाले  कृषक  लोगों  की  संख्या  देश  में  नगण्य  नहीं  है  ।  सन्  १९४१  की  जनगणना  के

 TH  का  उत्पादन  करने  वाले  किसानों  की  संख्या  २  करोड़  से  थी  ।  इस  समय  कौर

 भी  बढ़ी हैं  ।  सन्  १९५३-५४  में  जहां  लगभग
 ३५

 लाख  एकड़  भूमि  पर  गन्ने  की  खेती  होती  थी

 वहां सन्  में  करीब
 ६०

 लाख  एकड़  भूमि  पर  गन्ने  की  खेती  हो  रही  है  ।  इस  का  तात्पर्य

 यह  है  कि  देश  में  गन्ने  का  उत्पादन  करने  वाले  किसानों
 की

 संख्या  बढ़  रही  है  कौर  जिस  तरह  से  उन  की

 संख्या  बढ़  रही  है  वेसे  ही  राष्ट्रीय  a  में  जिस  में  ५०  प्रतिशत  से
 अधिक  कृषकों  की  देन  है  उस

 राष्ट्रीय  ara  में  गन्ना  उत्पादकों  के  कारण  दिनों  दिन  वृद्धि  हो  रही  है  ।  इस  दृष्टिकोण से  सोचने

 पर  कि  देश  की  श्राय  निर्यात  चीनी  का  होगा  कौर  उस  निर्यात  की  के  लिए  मिलमालिकों

 को  जो  आमदनी  हो  रही  है  वह  सुरक्षित  रह  जाय  क्या  किया  जाय
 ?

 इसके  लिए  जो  आपने  किसानों

 के  लिए  अनुपात  निर्धारित  किया  था  जो  भी  अंश  मुनाफे
 नप

 निर्धारित  किया  था  ऐलान  किया  था
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 इस  सदन  के  अन्दर  एक  बार  नहीं  कई  बार  उस  को  लेना  चाहते  हैं  ।  श्राप  कह  सकते  हैं  कि

 इस  बिल  में  वह  बात  साफ  नहीं  है  जिससे  यह  मालूम  होता  है  कि  उनका  मुनाफा  ले  ही  लिया  जायगा

 या  नहीं  लिया  जायगा ।  जब  श्राप  निर्यात  के  लिए  या  इस  चीनी  उद्योग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए

 गन्ना  कृषकों  के  लाभ  में  से  कमी  करेंगे  तो  स्वभावतः  यह  शभ्रनिवार्य  है  कि  उन  का  हित  मारा  ही

 जायगा  ।  इस  बात  का  ध्यान  रखिये  कि  नगर  श्राप  इस  तरह  से  गन्ना  उत्पादकों  को  बिलकुल

 अवलम्बित  समझ  कर  उन  को  दबाते  रहे  तो  निश्चय  ही  उन  का  ध्यान  उधर  से  हटेगा  |  उन  के

 लिए  जो  भी  मुनाफा  श्राप  की  सरकार  द्वारा  यहां  पर  घोषित  होता  है  समय  पर  वह  मुनाफा

 मिलने  के  बदले  यदि  उस  में  कठौती  होती  है  तो  इसका  कोई  औचित्य  नहीं  है  ।  यदि  सरकार  उन्हें

 मुनाफा  दिलाने  में  सफल  नहीं  हुई  श्र  उनका  मुनाफा  ले  लिया  जाय  तो  यह  किसी  तरह  भी

 या  न्याय  के  ares  उचित  महीं  ठहराया  जा  सकता  है  ।  जिस  काम  को  श्राप  नहीं

 कर  सकते  हैं  उस  काम  को  छोड़ने  के  बदले  कोई  दूसरा  उपाय  करना  चाहिए  ।  जो  उसका  हकदार

 है  उस  के  लिए  जिनका  हक  है  उनके  उस  हक  को  ही  यहां  पर  समाप्त  कर  दिया  जाय--यह  कहां

 का  इंसाफ  है
 ?

 श्राप  कहेंगे  कि  नहीं  पुरा  नहीं  कुछ  कमी  की  जायगी  ।  हो  सकता है  कि

 भविष्य  के  लिए  श्राप  ठीक  करें  ।  लेकिन  जिस  बात  के  लिए  ara  ने  यहां  एक  घोषणा  की  उससे

 पीछें  हटना  एक  लोकतंत्रीय  सरकार  के  लिए  vata  की  बात  नहीं  हो  सकती  है  ।

 सभापति  में  सरकार  का  ध्यान  इस  भी  पाक्षिक  करूंगा  कि  उद्योगपतियों  के

 उद्योग  धंधों  को  बढ़ाने  के  लिए  केवल  निर्यात  ही  नहीं  है  ।  चीनी  का  निर्यात  राज  से  चार  साल

 पहले  इतना  बढ़ा  नहीं  था  ।  चूंकि  निर्यात  को  हम  बढ़ाना  चाहते  हं  तो  उसके  लिए  जरूरी

 है  कि  सरकार  गन्ने  की  खेती  को  उन्नत  करे  भर  गन्ना  उत्पादकों  को  इसके  लिए  प्रोत्साहन  दे  ।  में

 यह  स्वीकार  करता  हूं  कि  सरकार  का  ध्यान  उधर  है  वह  इसके  लिए  कोशिश  भी  करती  है  |

 लेकिन  गन्ने  की  रिकवरी  के  पर  गन्ने  का  मूल्य  तय  करने  की  जो  नीति  घोषित  हो  रही  है  उस

 की  तरफ  टेरिफ  कमिशन  ने  एक  बात  पर  विशेष  तरीके  से  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।  विंमान नीति  को  बदल

 कर  चीनी  की  रिकवरी  से  सम्बन्धित  कर  देने  से  किस  को  लाभ  हो  रहा  है  यह  चीज़  आपको  देखनी

 चाहिए ।  यह  अवश्य  दृष्टिकोण  रहे  कि  इससे  जिनको  लाभ  होना  है  उनकी  संख्या  कितनी  होगी  ।

 अगर  इस  तरह  से  सोचने  के  बदले  उनके  मुनाफे  का  जो  भ्रंश  होगा  उसे  किसानों  से  लेकर  दूसरे  उद्योग

 धंधों  प्रौढ़  दूसरे  क्षेत्र  में  लगाना  चाहेंगे  तो  इससे  के  उत्पादन पर  आघात  होगा  ।

 मुझे  इस  बिल  का  विरोध  तो  नहीं  करना  है  लेकिन  सरकार  को  यह  सुझाव  देना  है  कि  जो
 PeyYw—Ae

 से  लेकर  अब  तक  की  बात  है  उस  के  बारे  में  यह  उनके  मुनाफे  के  बारे  में  कुछ  ऐसा

 संशोधन  हो  जो  साफ  हो  ।
 वर्तमान  संशोधन  इस  समय  स्पष्ट  नहीं  मालूम  होता  है  ।  गवर्नमेंट  के

 दिमाग  में
 न

 जाने  क्या  है  कि  बात  साफ  नहीं  श्री  रही  है
 ।

 में  चाहूंगा कि  उनके  गन्ना  उत्पादकों के

 मुनाफे  की  सुरक्षा  के  लिए  सरकार  कोई  संशोधन  लाये  |  जब  श्राप  भविष्य  के  लिए  कोई  नीति  भ्र पना यें

 तो  आपके  गन्ना  मूल्य  निर्धारण  की  बात  फिर  सदन  में  ७  |  जब  वह  बातें  सदन  के  सामने  रहेंगी

 तब  उन  पर  विचार  होगा
 ।

 लेकिन  इस  समय  तो  यही  है  कि  श्राप  जो  वायदा  कर  चुके  हूं  एक  वर्ष

 से  नहीं  बल्कि  कई
 ad

 से  वायदा  करते  कराये  उसके  बारे  में  कुछ  थोड़ा  सा  आपने  काम  भी  किया

 पौर  जिस  काम  को  करने  के  लिए  झ्रापकी  नैतिक  जिम्मेदारी है  श्राप  उस  जिम्मेदारी  को  पूरा

 करें
 ।

 इन  वादों  के  साथ  में  इस  बिल  में  ग्रावश्कीय  संशोधन  के  लिए  सरकार  से  अनुरोध  करता

 हना  स्थान  ग्रहण  करता  हूं  ।

 att  विभूति  सभापति  सिफ  उत्तर  प्रदेश  वालों  को  ही  बोलने  का  चांस  मिल
 रहा  है  ।  बिहार  वालों  को  भी  तोਂ इस  पर  बोलने  का  मौका  दिया  जाय ।



 २६६८  गन्ना  नियन्त्रण  अ्रतिरिक्ति  (  शक्तियां  )  विधेयक  ३  १९६२

 इस  विधेयक  से  सरकार  की  पूंजीपतियों  के  पक्ष  की श्री  स०  सो०  बर्तनों

 mit  उत्पादकों  के  हितों  के  विरोध  की  नीतियों  का  पता  चलता  है  ।  इस  विधेयक को  लोकमत

 जानने  के  लिए  परिचालित  किया  जाना  चाहिये  ।  इस  विधेयक  में  मिलों  के  हितों  की  उपभोक्ताओं

 कौर  किसानों  को  हानि  पहुंचा  कर  सुरक्षा  करने  का  प्रयास  किया  गया  है  |

 यह  सम्भव  नहीं  हो  सकता  कि  गन्ने  की  कीमत  को  उस  से  प्राप्त  की  गई  चीनी  की  किस्म  से

 सम्बद्ध किया  जाये  |

 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  भ्रत्यावश्यक  वस्तु  अधिनियम  की  धारा
 ७

 का

 प्रयोग  उन  मिल  मालिकों  के  विरुद्ध  किया  है  जिन्होंने  गन्ना  उत्पादकों  को  उनके  देय  दामों  का  भूगतान

 वहीं
 किया

 है  ?

 में  प्रार्थना  करता  हूं  कि  इस  विधेयक  को  वापस  लिया  जाये  ।  ध्येयों  कौर  कारणों  के  विवरण

 से  सारी  स्थिति  स्पष्ट  हो  गई  है  ।

 मेरे  विचार  में  चीनी  मिलों  को  संस्थापन  भत्ते  के  भुगतान  की  कोई  आवश्यकता  नहीं

 है  ।  विधेयक  केवल  मिल  मालिकों  की  सहायता  करता  है  ।  में  कपिल  करता  हुं  कि  गल्ला-उत्पादकों

 के  हितों  की  सुरक्षा  की  जानी  चाहिये  ।  भ्रत्यावश्यक  वस्तु  अधिनियम  की  धारा
 ७

 के  wed

 मिल  मालिकों  पर  मुकदमे  चलायें  जाने  चाहिएं  श्र  उन्हें  स्पष्ट  रूप  में  बताना  चाहिये  कि  वे  इस

 प्रकार नहीं  कर  सकते  ।  मझे  विश्वास  है  कि  माननीय  मंत्री  इस  विधेयक  को  वापस  ले  |

 गन्ने  के  मूल्य  को  उस  की  किस्म  से  सम्बद्ध  करने  का
 विरोध  करता  हूं

 |  यह
 गलत  है  |

 यदि  सरकार  विधेयक  को  वापस  नहीं  लेना  चाहती  तो  विधेयक  को  लोकमत  जानने  के  लिये

 परिचालित किया  जाये

 श्री  चिश्ती  मिश्र  सभापति  पेशतर इस  के  कि  मैं  at  कुछ  सब
 से

 पहले मैं  शेफर्ड  प्राइस के  सम्बन्ध  में  थोड़ा  सा  कहना  चाहता  हूं  ।  उसका  थोड़ा  सा  इतिहास  नायकों

 बतलाना  चाहता  हू  ।  जब  हम  PEXR  में चन  कर  उस  वक्त  एक  रुपया  तीन

 शर  एक  रुपया  पांच  मन  क  का  दाम  रखा  गया  था  ।  इस  के  बाद  हम  किदवई

 साहब के  पास  गये  कौर  उन  से  हम  ने  इस  के  बारे में  ग्रा ग्रह  किया  प्रौढ़  उन  को  बताया  कि  पदा

 करने  वालों  को  दिया  जा  रहा  है  तो  किदवई  साहब  ने  बहुत  सोच  विचार  कर  के  कहा  कि  हम

 आप  को
 भ

 प्राइस  देंगे  ।  हमें  विश्वास  नहीं  gan  कि  मिल  वाले  उफन  प्राइस  देंगे  |  श्री  डी०  एन०

 तिवारी  यहां  नहीं  हैं  प्लोर  झ्र गर  वे  होते  तो  वह  भी  भाप  को  बताते  कि  हम  दोनों  रात को  किदवई

 साहब  के  पास  गये  कौर  उन  से  कहा  कि  मिल  वाले  को  ठग  लेंगे  और  यह  प्राइस  किसानों  को

 नहीं  मिलेगी  तो  किदवई  साहब  ने  अपनी  उत्तर  की  भाषा  में  कहा  कि  विभूति  मिश्र  तुम  देखना  कि

 मिल  वाले  ठगते  हैं  या  मिल  वालों  को  मैं  ठगता  हूं  ।  यह  इस  अ  प्राइस  का  इतिहास  a  |  उस  के  कोई

 पन्द्रह  रोज  के  बाद  किदवई  साहब  का  स्वर्गवास  हो  गया  उस  के  बाद  दूसरे  फूड  एंड  एग्रीकल्चर

 मिनिस्टर  साहब  गये  पौर  कभी  भी  आ द  प्राइस  नहीं  मिली  ।

 मिश्रा  को  यह  भी  बतलाना  चाहता  हूं  कि  यह  डेड  प्राइस  शरू  कैसे  हुई  ।!  geevg से  १९६१८

 तक  की  जो  फर्स्ट  ब्ल्ड  वार  उस  हमारे  जिले  में  एक  चकिया  शूगर  फैक्ट्री  है  जिसे  क  चलाता

 था श्रौर  उस  ने  प्राइस
 दी  ।

 चूंकि  उस  को  लाभ  हुमा  था  उस  को  फायदा  हुआ  था  इस  वास्ते  उस  ने

 ग्रोइन  को  हिस्सा  दिया  |  लेकिन  ore  जो  मिल  वाले  हैं  वे  न  तो  aaa  कप  देते  हैं  सरकार  उनसे

 दिलवाती  है  जब  एक  बार  कानून  में  यह  तय  कर  दिया  गया  कि  उन  को  नट नका कल  प्राइस  मिले  तो  क्या  वजह
 है  कि  उन  को  दिलाई  नहीं  जाती  है

 ।  १९५८  के  बाद  से  जब  प्राइस  नहीं  मिली  इस  के  लिये

 सरकार  को  केम्पेस  किया  गया  तो  सरकार  ने  जो  यह  झगड़ा  था  इस  के  बारे  में  तय  कर  दिया  है  कि



 १२  १८८४  गन्ना  नियन्त्रण  शक्तियां  )  विधेयक  र६६ ६

 यह  टैरिफ  मिशन  के  पास  चला  जाना  जब  यह  मामला  टैरिफ  कमिशन  के  पास  गया  उस

 ने  इस  की  छान  बीन  की  तो  उस  छानबीन  के  बाद  उस  ने  भ्र पनी  रिपोर्ट  के  पेज  ४८  पर  लिख  दियां

 तक  एक्स  का  सम्बन्ध  उत्पादकों  नें  कहा  कि  प्रतिशत अ्रंटा  गन्ने  के  मूल्य  चीनी

 के  मुल्य  के  में  होना  चाहिये  ह

 यह  जब  त़्य  हो  गया  तो  उस  के  बाद  तो  सरकार  को  कम  से  कम  इतना  तो  देना  चाहिये

 ६०  परसेन्ट तो  को  दिलाना  चाहिये  था  लेकिन  यह  ६०  परसेन्ट भी  सरकार ने  नहीं  दिलवाया

 है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  सरकार  इंस  लिये  है  कि  वह  देश  का  नियंत्रण देश
 का

 पालन-पोषण

 देश  के  जो  कानून  उन  को  ठीक  तरह  से  लागू  करे  |  श्राप  के  ऊपर  इन् कम् बेंट  था  कि  हमें  ६०  परसेन्ट

 दिलायें ।  यह  ड्राप  ने  क्यों  नहीं  दिलवाया  ।  हम  लोगों  के  रिप्रेजेंटेटिव  यहां  पर  प्रा  कर  हैं  ्र  हर

 साल  हम  सरकार का  बजट  पास  करते  हैं  ।  पिछले चार  साल  से  हम  सरकार का  बजट  पास  करते  चले

 झा  रहे  हैं  कौर  सरकार  को  चलाते  रहे  हैं  लेकिन  योजना  का  ऐसा  राज  तक  भी  दम  उनको

 नहीं  दिला  पाए  हैं  ।

 मैं  एक  खतरे  की  बात  श्राप  के  सामने  रखना  चाहता  हूं  ।  टेरिफ  कमीशन  की  जो  रिपोर्ट  है  यह

 भानुमती  का  पिटरा  है
 ।

 इस  में  बहुत  सी  बातें  लिखी  हुई  हैं
 ।

 हमारे  पाटिल  साहब  एक  योग्य  कौर  कुशल

 वकील  हैं
 ।

 में  उन  को  बताना  चाहता  हूं  कि  वह  बात  जो
 कि

 इस  बिल  के  स्टेटमेंट साफ  भ्राब्जैक्ट्स

 एंड  रिजर्व  में  लिखी  हुई  है

 नये  सूत्र  का  निरीक्षण  किया  है  कौर  ऐसा  विचार  है  कि  इस  को  ठीक  प्रकार से  संशोधित ae  के

 लागू  करना  उपयुक्त है  ।

 मैं  बतलाना  चाहता  हूं
 कि

 इसी  रिपोर्ट  में  लिखा  है  कि  बारह  परसेन्ट  जो  फैक्ट्री वालों  को  दिया  है

 उस  में  सब  कुछ
 प्रजाति

 सूद  वगैरह
 |

 अरब  में  पूछना  चाहता  हूं  कि  इस  बारह  परसेन्ट

 में  रिहैबिलिटेशन  क्या  नहीं  जाता  है  ?  हमारे  पाटिल  साहब  भी  किसानों  के  भक्त  हैं  ।  मैं  उन  से  प्रार्थना

 करता  हूं  कि  वह  इस  बात  को  देखें  कि  RRQ  में  जो  शुगर  मिल  लगाई  गई  उस  ने  राज  तक  कितना

 मुनाफा  कमाया  है
 ?

 अगर  उन्हों  ने  इस  को  देखा  तो  उन  की  आंखें  खुल  जायेंगी  ।  चीनी  का  जो

 कंट्रोल  रेट  है  वह  ३७  रुपये  ८५  नये  पैसे  है  जिस  में  ३७  रुपये  नये  पैसे  तो  कीमत है  ५०  नये  पैसे

 उन  को  कौर  दे  दिये  गये  हैं  कि  झगर  घाटा  वगैरह  हो  तो  उस  को  वे  पुरा  कर  लें  ।  जो  भाई  कलकत्ता  के

 रहने  वाले  हैं  वे  इस  को  तरह  से  जानते  हैं  कि  वहां पर  ४१  रुपये मन  चीनी बिक  रही

 aa  चीनी  की  एक  किस्म  नहीं  उस  की  कई  किस्में हैं  ।  जो  मिटा  दाना  होता  उसका  दाम
 ज्यादा

 थ  जो  पतला  दाना  होता  उस  का  दाम  कम  होता  है  ।  जो  कारखानेदार हैं  वे
 wa

 तक  अपना  मुनाफा  बराबर  लेते  जायें  हैं
 ।

 मैं  सभापति  श्राप का  ध्यान  उन  गवाहियों

 की  भ्रांत  दिलाना  चाहता  हूं  जो  कि  टेरिफ  कमिशन  ने  ली  उस  ने  किसी  भी  किसान  की

 गवाही  नहीं  ली  है
 ।

 इस  हाउस  में  पांच  सौ  से  ज्यादा  मैम्बर  जिस  में  से  कुछ  किसान  भी  हैं  कौर  बड़े

 बड़े  किसान  भी  हैं
 ।

 लेकिन  एक
 भी

 लोक  सभा  के  मेम्बर  की  टैरिफ  कमिशन  ने  गवाही  नहीं  ली  है  ।  मेरे

 जिले  में  नौ  शुगर  फैक्ट्रियां  मेरे  बगल  वाले  जिले  सारन  में  आठ  झगर  मिलें  हैं  लेकिन  वहां  पर  किसी

 की  गवाही  नहीं  ली  गई  है  ग्वाहियां  ली  गई  लखनऊ  में  बैठ  कर  पटना  में  बैठ  कर  कलकत्ता

 बम्बई  दौर  मद्रास  में  बैठ  कर  के  झ्र  उन  गवाहियों  के  आधार  पर  उस  ने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  है  ।  उस

 टैरिफ  कमीशन  की  रिपोर्ट  के  प्राकार  पर  हमारे  पाटिल  साहब  ने  भी  अपना  बिल  बनाकर  इस  हाउस  के

 सामने
 पेश  कर  दिया  है

 ।
 इस  तरह  से  जब  रिपोर्ट  दी  जाती  है  तो  स्वाभाविक  कि  उस  पर  शक  हो

 भर  शक  होता  है  कि  सरकार  पर  भी  कि  बह  क्या  करेगी  |  २२  १९६२  के  एक  रेजोल्यूशन
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 सरकार  की  तरफ से  पब्लिश  किया  गया  था  ।  उस  में  सरकार  ने  कहा है  कि  रिहैबिलिटेशन की  कास्ट

 वगैरह
 सब

 चीज  रहेगी  |  उस  में  यह  लिखा  ear  है

 सरकार  की  राय  में  वर्तमान  सुत्र  उचित  संशोधन  कर  के  इसे  लाग  करना  उचित  होगा  |

 हमें  इस  में  सब  से  बड़ा  खतरा  यह  मालम  देता  हैं  कि  पहले  एलाउन्स  फार  रिहैबिलिटेशन  एंड

 एक्सपोर्ट  यह  करार  नहीं  था  |  हमारा  श्राप  का  करार  तो  पहले  से  यह  है  कि  श्राप हम  को  एक

 रुपया  दस  जाने  एक  रुपया  नभ  देंगे  ।  इस  करार  के  मुताबिक  सरकार  का  गतंव्य है  कि  इतना

 पैसा  वह  हम  किसानों  को  दिलायें  अगर  सरकार  इतना  पैसा  किसानों  को  नहीं  दिलाती  है  तो  मैं

 समझता  हुं  कि  सरकार  अपने  कार्य  का  भली  प्रकार  पालन  नहीं  कर  रही  माननीय  त्यागी

 जी ने  तथा  माननीय  जैन  साहब  ने  भाषणों  में  कई  बातें  कहीं  हैं  ।  लेकिन  समझता

 हूं  कि  राज  सवाल  इतना  सा  ही  है  कि  जब  किसान  को  चार  पैसे  मिलने  की  बात  जाती  है  तो  पचासों

 बखेड़े  उस  में  नजर  कराने  लग  जाते  कई  अड़ंगे  लगाये  जाते  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  टैरिफ

 कमिशन  में  इस  सदन  का  एक  भी  सदस्य  चाहे  वह  कोई  भी  लेकिन  वह  किसानों

 कारों  के  दुख  दर्द  को  जानने  वाला
 वो  यह  जो  टैरिफ  कमिशन  को

 रिपोर्ट है  यह  दूसरी ही

 होती  ।

 हमारे  भाई  ने  कहा  है  कि  कानून  नहीं  है  ।  में  नहीं  कहता  कि  कानन  नहीं  है  ।  लेकिन  कानून  को

 बदला  जा  सकता  है  उस  में  कोई  माइकल  बात  नहीं  हमारे  जिले  में  भ्रंग्रेजी  में  किसानों से

 जबरदस्ती लिखा  लिया  था  कि  वें  मालगुजारी  बढ़ा  सकते  हैं  किसानों  ने  बढ़ी  हुई  मालगुजारी

 देना भी  शरू  कर  दी  थी  ।  लेकिन मोहन  दास  करम  चन्द  गांधी  जिन  को  गांधी  जी  के  नाम  से  सब

 जानते  उन्हों  ने  जा  कर  उस  कानून  को  बदलवाया  कौर  किसानों  को  उस  सारे  जिले  में  जो  भी  सुविधायें

 सब  की  सब  दिलाई  ।  क्या  उन  के  नाम  पर  राज  करने  उन  का  ही  नाम  लेने  वाले  कौर उन

 के  ही  बताये हुए  उसूलों पर  चलने  वाले  कांग्रेस  चार  बरस  तक  किसानों  का  जो  पैसा  झटका  पड़ा

 रहा  मिल  वालों के  2EXS  से  ले  उस  को  उन्हें  वापिस  नहीं  दिला  सकते  थे
 ?

 टेरिफ  कमीशन

 के  जिम्मे यह  काम  पड़ा  रहा  |  लेकिन  यह  नहीं  हो  सका
 |
 मैं  पुछना  चाहता  हं  कि  यह  कौन  बड़ी  बात

 थी  जो  हो  नहीं  सकती  थी  ।  ५०,  ६०  feral  से  पैसे  लेने  हैं  ।  लेकिन  चार  वर्ष  तक  यह  चीज  टेरिफ

 किसान  के  जिम्मे  रही  ।  गांधी  जो  ने  सन्  as  25-28  में  एक  साल  के  सारे  चम्पारन  भर  में

 सभापति  महोदय  :  अब  श्राप  का  समय  खत्म  हो  गया  ।

 श्री  निभती  सीजन  :  हमारे  जिले  में  €  फैक्ट्रियों  हैं  ।  हमारी  लाइफ  लाइन  जो  है  वह  मगर  फक्टीज ढी

 हैं  ।  जरगर  हमारे  जिले  चम्पारन  से  शुगर  फैक्ट्रिज  को  हटा  दिया  जाय  तो  हमारी  सत्य  हो  हमारे

 लिये  जीवन  में  आमदनी  का  कोई  प्रो  जरिया  नहीं  है  अलावा  मगर  फैक्टरी  के  |  इस  लिये  मुझे  पांच

 मिनट  का  समय  ait  दिया  जाये  ।

 यहां  हमारे  उत्तर  प्रदेश  के  भाई  बोले  हैं  शौर  ठीक  बोले  में  बतलाना चाहता  हूँ  कि  उस

 समय  गांधी  जी  ने  कानन  बदलवा  दिया  किसानों  को  राहत  लेकिन  श्राप  ने  चार  वर्षों  तक

 किसानों  को  ्य ध उफड  प्राइस  नहीं  दिलावाई  |  झप  कहते  हैं  कि  हम  ने  कानन  बना  दिया है  ।  कानन  के

 बारे  में  मुझे  दाक  है  कि  श्राप  जो  कानून  बभा  रहे  हे  उस  में  किसानों  को  प्राइस  न  मिल  कर

 रिहैबिलिटेशन  अलाउंस  एक्सपोर्ट  लाईसेज  जो  हैं  वही  मिलेंगे  ।
 मिश्रा  को  बतलाना  चाहता  हूँ

 कि
 बाप  ने  PE  परों  के  मालिकों  के  फायदे को  देखा  नहीं  हूं

 ।
 उन  से  हमको

 ४  का  मन  छोड़ना का

 मिलता  में  पाटिल  साहब  को  चैलेंज  करता  हूं  कि  बह  चक जक दिल्ली  के  बाजार  में  या  बम्बई  के  बाजार  में  जा
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 कर  देखें  कि  क्या  ४  श्री  मन  कहीं  है  ।  लेकिन  किसानों  को  ४  प्रा०  मन  ही  उस  का  दाम

 मिलता है  ।  दूसरे  प्रेस  मड
 ४

 करा  से
 ८

 रखा  तक  हर  एक  बेचता  जो  कि  खाद  के  काम

 में  आता  है  ।  लेकिन  इस  का  दाम  भी  नहीं  जोड़ा  जाता  है  ।  उन  के  पास  बगास  उस  का  भी

 उन  के  पास  बचता  है  ।

 टेरिफ  कमीशन  को  लिखना  चाहिये  था  भ्र पनी  रिपोर्टे  में  कि  इतना  रुपया  किसानों  का  हर  साल

 अनपेड  रहता  मिल  वालें  गन्ने  का  दाम  नहीं  दे  पाते  हैं  ।  लेकिन  टैरिफ  कमिशन  ने  इस  रिपोर्टें  में  कुछ

 नहीं  लिखा  |  में  को  बतलाना  चाहता  हूं  कि  हर  साल  किसानों  का  दाम  मिल  वालों  के  पास  बच

 जाता  दो  चार  या  दस  बार  मिल  वाले  के  पास  जाता  है  तब  भी  उस  का  पुरा  नहीं

 मिलता है  ।  इस  के  बारे  में  टेरिफ  afters  ने  कुछ  लिखा  ही  नहीं  ।  टैरिफ  कमीशन  ने  ऐसी  बातें  लिख

 दीं  उसी  पर  श्राप  कानन बना  रहे  हैं  ।  यहां  पर  काम  न  इस  तरह  से  सरकार  बनाती  कि  सन्  ays

 से  ले  कर  सन  ZERR  तक  जो  की  (3  प्राइस  है  वह  नहीं  मिली  ।  उन को  मय  सूद  के  वह

 त ज  प्राइस  दिलाई  जायें  ।  श्राप  ने  कहीं  लिखा  है  कि  फेफड़ें  प्राइस  qe  के  साथ  दिखायेंगे ?

 वालों  के  यहां  हमारी  ध्न्  प्राइस  बाकी  हैं  ।  भ्रमर  उन्हों  ने  उसे  नहीं  दिया  है  तो  हम  उसे  लें  ।  लेकिन

 श्राप  कहते  हैं  कि  ऐसा  नहीं  होगा  ।  इसी  सदन  में  शोलापुर  मिल  के  बारे  में  कांस्टीट्यूशन को

 किया  दस  बजे  रात  में  भ्र मे ंड  किया
 |

 में  समझता  हूं  कि  यहां  पर  ७५  फी  सदी  आदमी  ऐसे  है  जो

 कि  गरीब  किसानों के  वोट  पर  चुन  कर  कराये ंहै  और  यहां  पर  उन  के  हित  के  लिये  gs  है  ।

 बाप  न  संविधान  में  भी  लिखा  है  कि  सोशल  जस्टिस  होनी  चाहियें  ।  चार  साल  तक  गरीब  का  पेसा

 नहीं  उस  के  सूद  का  हर्ज  कर  के  प्यार  कर्जदारों  को  दिया  ।  लेकिन  चार  साल  तक  चप  बैठे

 टेरिफ  कमिशन  ने  कहीं  भी  नहीं  लिखा  कि  जिन  मिल  वालों  ने  पैसा  नहीं  दिया  है  उन्हें  सजा

 देनी  चाहिये  |  श्राप  कहते  हूं  कि  झगड़ा  ।  झगड़ा  तो  लेकिन  जसा  पेज
 ४८  पर  लिखा

 ६०  फीसदी  पेन्ट्स  किसानों  को  ४०  परसेन्ट  मिल  वालों  को  मिलना  चाहिये  ।  कौर

 जो  झगड़ा  2 | |  वह  नहीं  होना  चाहिये  ।  लेकिन  वह  भी  नहीं  ।

 पाटिल  साहब  त्यागी  तपस्वी  हैं  किसानों  के  भक्त  हैं
 ।

 में  उन  से  कहना  चाहता  हूं  कि

 जब  कोई  खेलता  है  तो  कंठ  पर  लगाता  है  सारी  चीजें  यहां  कंठ  पर  रक्खी  हुई  है  ।

 मुझ  एक  प्रौढ़  बातें  कहनी  है  ।  ने  लिख  दिया  है  कि  रिकवरी  के  ऊपर  at  जा  कर  दाम

 तय  कीमत ठीक  होगी  ।  मगर  यह  खतरनाक  बात  है  ।  इस  रिपोर्ट  में  खुद  ही  लिखा  है  वि

 इस  का  संचालन  होना  पदिक ०  है  ।  लेकिन  इस  के  बावजूद  भी  सरकार  ने  तय  कर  दिया  कि  रिकवरी

 के  ऊपर  कीमत  रखी  जायगी  ।  यह  सब  से  खतरनाक  बात  है  ।  जब  हमारे  हाथ  में  सरकार  तो

 किदवई  साहब  ने  कहा  कि  ष्  प्राइस  भाप  कहते  हैं  कि  ् ्  प्राइस  तो  नहीं  मिलेगी  ।

 म  पूछना  चाहता  हूं  कि  ग्रामीण  क्या  इन्सेन्टिव  है  किसानों  के  लिये
 ?  चार या  पांच

 एकड़  जमीन  किसान  जोतता  है
 ।

 में  गराज  चैलेंज  कर  के  कहता  हूं  कि  डा०  राम  सिह
 जो  एक

 किसान  मिनिस्टर  खेती  करते  वे  हिसाब  लगा  कर  उन  से  हिसाब  लिया  कि  खेती

 में  उन
 को

 कया  बचता  है  ।  उन  की  खेती  में  कितना  खर्च  होता  है  ale  कितनी  बचत  होती  इस  का

 हिसाब वे  सदन  को  दें  are  किसान  को  कुछ  बचता  है  तो  किसान  से  पैसा  लिया  जाये  नहीं  तो

 न  लिया  जाय े।

 एक  माननीय  सदस्य  :  ag  हिसाब  देंगे  क्यो ं?

 श्री  विभूति  मिश्र
 देंगे  क्यों  नहीं

 ?
 यहां  चैनल  पर  बैठ  हैं  तो  क्यों  नहीं  देंगे  ,  ग्रुप  भले  ही  न  दें  ?

 श्राप  एक  किसान  की  फसल  को  देखिये
 ।'

 ड्राप  को  पता  होगा  कि  सुबह  से  काम  तक  परिश्रम  करने

 के  बाद  वह  अपना  गन्ना  तक  ले  जाता  लेकिन  उस  के  बाद  भी  उस  को  पूरा  पैसा  नहीं  मिलता  |

 हमारी  सरकार  जो  है  लेती  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  की  सरकार  दोनों  मिल  कर  १४
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 रु०  ६  झा०  टैक्स  लेती  हैं  ।  में  बहुत  अदब  से  पुछना  चाहता  हूं  कि  श्राप  ने  क्या  केन  डेवलपमेंट

 किया ?  जो  पैसा  श्राप  लेते  उस  में  से  कितना  पैसा  भाप  ने  उस  पर  खां  किया
 ?

 मेरा  मतलब

 केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकार  दोनों  से  है  ।  स्टेट  गवर्नमेंट्स  जो  ३  प्रा  लेती  हैं  केन  सेस

 वगैरह  का  वह  जनरल  फंड  हो  केन्द्रीय  सरकार  जो  एक्साइज  लेती  है  वह  भी  जनरल  फंड  हो

 जब  सभी  कुछ  जनरल  हो  गया  तो  किसान  बेचारा  कसे  डेवलप  करे  |  हम  यहां  बैठते
 Yoo

 रु०  महीना  तन्ख्वाह  लेते  हैं  प्रौर  २१  रु०  रोज  लेते  यूज़र  कंडीशंस जगह  में  बैठते  इस  लिये

 हम  को  किसानों  की  हालत  का  पता  नहीं  चलता  ।  गांधी  जी  ने  जो  are  रखी  थी  कि  जो  जिस  काम  पर

 जाये  उस  काम  को  उस  तरीके  से  काम  होना  चाहिये  ।  हमारे  He  झर  एग्रीकल्चर

 मिनिस्टर झपने  हाथ  से  खेंती  अपने  हाथ  से  हल
 कुदाल

 तब  उन्हें पता  चलता

 कि  किसान  दुःख  कौर  ae  क्या  चीज  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  अब  खेती  करने  वाले  मिनिस्टर  हैं
 ?

 श्री  निभती मिश्र  :  इसलिये  में  चाहता  हूं  कि  भ्रमर  पाटिल  साहब  किसानों  को  पेसा  दिलाना

 चाहते  हैं  तो  रिहैबिलिटेशन  अलाउंस  भ्र  एक्सपोर्ट  लासेज  की  बात  न  करें  ।  सब  से  बड़ी बात  यह  है

 कि  हमें  मंत्री  महोदय  से  बहुत  उन  की  मिनिस्ट्री से  भ्राशायें
 चल  कर  हम

 देखना  है  कि  होता  है  |

 att  fara  प्रसाद  सभापति  बड़े  दुःख  प्रौढ़  शर्म  की  aa  है  कि

 हमारे  कृषि  मंत्रालय के  जहां  पर  रोज  कृषकों  के  फायदे  की  बातें  कही  जाती  एसे  बिल

 लाये  जाते  हैं  जिन  से  किसानों  का  बहुत  बड़ा  श्रपहित  होने  वाला  हैं  ।  प्रभी  कल  परसों  लेंड

 जिशन बिल  जिस  के  ऊपर  इतना  हाहाकार  AAT  |  उस  में  असेंसमेंट  अब  यह  दूसरा

 बिल  झाया  है  गन्ना  प्राइस  कंट्रोल  के  बारे  में  ।  में  श्री  जन  से  श्री  त्यागी  की  बातों  से  सहमत

 हूं  ।
 फार्मूला  छोड़  दिया  जो  इस  में  दिया  ea  है  ।  में  एक  सिम्पल  फार्मला  ATT  के  सामने  रखता

 हूं  ।
 एज  एन  एग्रिकल्चरिस्ट मेंने  एग्रीकल्चर पढ़ा  उस  के  बाद  यू  ०  पी

 ०  गवर्नमेंट में  एग्रीकल्चर

 डिपार्टमेंट में  १४  सालों  तक  काम  किया  ।  में  are  को  एग्रीकल्चर  रिपार्ट  में  के  ford  दे  रहा  हूं  ।

 झगर  १००  मन  पैदा  होता  है  तो  उस  में  से  ६०  मन  जूस  निकलता  १४  मन  गुड़  निकलता

 है  १०  मन  चीनी  निकलती है  ।  जैसा  कि  सरकार  ने  फिक्स  किया  किसान की  प्राइस

 १  रु०  १०  आ  ०
 मन  तो  १००  मन  का  दाम  १६०  रु०  हुआ  ।  अगर  उस  में  से  १०  मन  चीनी

 बनी  तो  उस  का  दाम  लगभग
 Yoo

 रु०  |  उस  के  बाद  मिल  मालिकों  को
 ४

 या  ५  मन  चोटा

 जिस  को  श्राप  मोलेसेज  कहते  मिलता  खोई  भी  मिलती है  ।  नगर  उस  का  दाम  ज्यादा  नहीं

 १०  रु०  ही  रख  लें  तो  कुल  Co  रु०  हो  गये  ।  उस  में से  १६०  रु०  गन्ने  की  कीमत  निकाल  दें

 तो  भी  मिल  मालिक  को  २४५०  रु०  बचा  ।  उस  में  से  मिलमालिक  का  सेस  एक्सपोर्ट

 सन्स  गवर्नमेंट  टेक्स  वगैरह  का  जितना  हिसाब  चाहें  लगा  कर  निकाल  लीजिये  ।  १६०  रु०  तो

 किसान को  फिर  २५०  रु०  में  से  कुछ  कास्ट  श्राफ  प्रोडक् यान  वगैरह  निकाल  दीजिये  ।

 किसान
 को  १००  फी  सदी  मिलता  है  तो  मिल  को  १४५०  फी  सदी  मिलता है  ।  लेकिन  होता

 क्या  है  कि  जब  किसान  को  दाम  देने  की  बात  कराती  है  तब  इस  तरह  के  बिल  ar  जाते  हैं  कि  जिस

 किसानों
 को  ठीक  दाम  न  मिलें  |

 जब  QeUY Hua HL Fo के  एक्ट  में  १  रु०  १०  झा
 ०

 दाम  फिक्स  था  उस  के

 बाद  किसान  को  बोनस  देना  था  तो  वजह  क्या  है  कि  इस  तरह  का  बिल  लाया  जाये
 ?

 इस  बिल  को

 लाने  का  मकसद  व्या  है
 ?

 मकसद  यह  है  कि  बोनस  न  दिया  जा  सके  मंत्री जी  ने  बताया

 कि  महाराष्ट्र  झर  गुजरात  में  जो  मिलें  हैं  वह  गन्ने  का  दाम  दो  रुपया  ate  सवा  दो  रुपया  देने  के

 बावजूद  किसानों  को  एक  करोड़  ३७  लाख  रुपया  बोनस  के  रूप  में  दे  सकें  ।  लेकिन  उत्तर
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 गन्ना  नियन्त्रण  शक्तियां  )
 विधेयक

 में  जहां
 ४०

 से  ज्यादा  चीनी  मिलें  हैं  ate  जिन्होंने  ५५  करोड़  मुनाफा  उस  में  से  किसानों  को

 केवल  a4  लाख  दिया  ।  इसका  मतलब  यह  है  कि  जितना  रुपया  उनको  बोनस  के  रूप  में  देना

 चाहिए  था  उतना  are  तक  नहीं  दियां
 ।

 में  इस  बिल  को  लाने  की  आवश्यकता  तो  तब  अच्छी  तरह

 समझ  सकता  जब  मिल  श्रोनसं  की  जो  किसानों  का  पैसा  निकलता  है  उसको  इसके  द्वारा  दिलाये

 जाने  की  बात  होती  ।
 मिल  मालिकों ने  जो  २०  परसेंट  कौर  २५  परसेंट  मुनाफा  करके  जो  ५५  करोड़

 कमाया  है  उसको  वसूल  करके  नगर  किसानों  को  दिलाने  की  बात  होती  तो  यह  बिल  सपोर्ट

 करने  के  काबिल होता  ।

 are  किसान  को  अपने  गन्ने  का  मूल्य  एक  रुपये  और  दस  आने  मन  मिलता  है  ।  ड्राप  देखें  कि

 किसान  कितने  परिश्रम  से  गन्ना  पैदा  करता  है  ।  यहां  बहुत  कम  लोग  होंगे  जो  यह  जानते  हों  कि

 किसान  किस  प्रकार  धूप  में  भ्र ौर  लू  में  गन्ने  को  सींचता  है  कौर  किस  प्रकार  जाड़े  की  रातों  में  उसकी

 रक्षा  करता  फिर  उसको  काट  कर  किस  प्रकार  उसको  मिल  के  दरवाजे  पर  तीन  तीन
 दिन

 तक  रुकना  पड़ता  है  ।  उसके  बाद  उसको  एक  मन  गन्ने  का  मूल्य  १  रुपया  १०  मिलता  है
 |

 मेरी  प्रार्थना  है  कि  एक  दिन  मंत्री  जी  बेलगाड़ी  में  बैठ  कर  गन्ने  के  खेत  की  हवा  खा  ताकि  उनको

 भ्रहसास  हो  जाये  कि  किसान  जो  पैदा  करता  है  उसमें  उसको  कितना  परिश्रम  करना  पड़ता  है  ।

 ae  बिल  जो  लाया  गया  है  यह  रिहैबिलिटेशन  के  लिए  झ्र  एक्सपोर्ट  ला सेज़  को  पूरा  करने

 के  लिए हैं  ।  पर  इन  चीजों  से  किसान  कया  सम्बन्ध  है
 ?

 उस  का  क्या  फायदा है  ।  झगर

 Ta  का  भाव  १  रुपया  दस  भराने  मन  रखते  हैं  तो  चीनी  का  दाम  ८  सेर  रखिये  झगर

 चलते  का  भाव  एक  रूपये  सेर  रखते  हैं  तो  किसान  को  गन्ने  का  दाम  ढाई  रुपये  मन  मिलना  चाहिये  ।

 आपने  बताया  कि  महाराष्ट्र  र  गुजरात  में  किसानों  को  गन्ने  का  दाम  सवा  दो  रूपये  दिया  गया  तो  भी

 मिल  मालिकों  ने  उनको  एक  करोड़  ३७  लाख  रुपया  बोनस  का  दिया

 श्री का०  पाटिल :  गलती  कह  रहे  यह  बोनस  उस  गन्ने  के  दाम  से  अलग  नहीं

 यह  उसी  में  शामिल  है  ।

 विश्राम  प्रसाद  :  तो  भी  ज्यादा  है  ।

 में  कहना  हूं  कि  के  पास  एग्रीकल्चरल  एक्स पट  रिसचे  स्टेशन्ज  श्राप  देख

 लें  कि  किसान  जो  गन्ना  लाता  है  उसमें  ग्नू  सरोज  कंटेंट  कितना  पड़ता  दस  पड़ता

 है  या  पांच  परसेंट  पड़ता  चीनी  का  कास्ट  श्राफ  प्रोडक्शन  क्या  पड़ता  है  कौर  आपका  शेयर  कया

 पड़ता  कौर  उसके  बाद  किसान  को  जो  कीमत  मिलती  है  वह  उचित  है  या  नहीं  ।  भ्रमर

 हिसाब  के  बाद  किसान  का  गन्ने  का  मूल्य  कम  जाता  है  तो  कम  लेकिन  भ्रमर  श्राप  किसान

 के  फायदे  की  बात  करते  हैं  .  कश  .

 at
 क०

 ato  तिवारी  :
 यह  कप  क्या  कह  रहे  हैं

 ।
 जब  ५  परसेंट  बाक़ौल

 कंटेंट

 होगा  तो  वह  कम  दाम  इससे  किसका  नुकसान  होगा  कौर  किस  पर  इसका  पड़ेगा
 ?  झाप

 किस  का  काज़  एडवोकेट  रहे  हैं  ?

 at  विश्वास  प्रसाद
 :

 में  जानता  हूं  कि  पांच  परसेंट कभी  नहीं  जायेगा  ।  नवम्बर
 में  कम

 होता  लेकिन  जनवरी  कौर  फरवरी  में  ate  मार्च  तक  ज्यादा  होता  et  में  जाकर
 कम  होता  है  ।  लेकिन  पांच  परसेंट  कभी  नहीं  जाता  ।

 में  इस  बिल  का  इसी शर्त  पर  समर्थन  कर  सकता हूं  फिर  इसके
 द्वारा  किसानों का

 जो

 पैसा सन्  १६४५८  से  राज  तुक  का  बाकी  है  वह  उनको  दिलाया जाय  ।  श्राप  कहा
 कि

 किसानों  kay
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 महाराष्ट्र  गुजरात  में  इतना  है  ।  उसी  हिसाब  से  अरन्य  किसानों  को  भो  दिलाया  जाये

 तो  में इस  का  समर्थन  कर  सकता हूं  वरना  इससे  किसानों  को  नुकसान  होगा  दौर  मिल  अनस को को

 फायदा  होगा  मुझे  विश्वास  आपके  ऊपर  प्रैशर  है  ।  नगर इस  बिल  के  द्वारा  श्राप  यह

 करना  चाहते  हैं  कि  मिल  मालिकों  को  किसानों  का  जो  बोनस  देना  है  वह  माफ  कर  दिया

 तो  am  इस  को  वापस  ले  लीजिये  ।

 डा०  प०  वा०  देशमुख  :  यह  विधेयक  बिल्कुल  निष्कपट  प्रतीत  होता  है
 ।

 सरकार  इस  विधेयक  द्वारा  सूत्र  को  भूतकाल  से  लागू  करने  की  शक्ति  लेना  चाहती  है  ।  श्री
 प्र ०

 To

 जेन  ने  बताया  है  कि  ऐसी  शक्ति  की  श्रावस्यकता  नहीं  क्योंकि  रादेश  में  भी  ara  शक्ति

 सरकार  के  पास  है  ।  यदि  सरकार  इस  राय  से  सहमत  नहीं  है  कौर  स्वयं  को  34.0  अनुभव  करती  हैं

 तो  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  कोई  आपत्ति  नहीं  होनी  चाहिए  ।  सरकार  को  पुनर्वास  भत्ता  कौर  निर्यात

 से  उत्पन्न  हानि  के  बारे  में  तटकर  भ्रायोग  की  सिफारिशें  स्वीकार  नहीं  करनी  चाहिए थीं  ।  यदि  कोई

 उद्योग  समुचित  रूप  से  नहीं  चल  रहा  तो  क्या  इसका यह  we  है  कि
 कच्चे  सामान  के

 संभरण  कर्ता  प्रगति  गन्ना  उत्पादकों  से  उस  उद्योग  के  पुनर्वास  के  लिए  श्रमदान करने  के  लिये  कहा

 जाएगा  ।  इस  विषय  में  सरकार  को  अपने  निर्णय  पर  पुर्निवचार करना  चाहिए

 चीनी  उद्योग  की  निर्यात  से  उद्योग  हानि  वहन  करने  के  लिए  गन्ना  उत्पादकों  पर  भार  डालने

 में  कोई  युक्ति  नहीं  है
 |

 मैं  इस  बात  pa  सहमत हुं
 कि  गन्ने  की  कीमत  ate  उससे  प्राप्त  होंने  वाली  चीनी  की

 मात्रा  में  संबंध  स्थापित  करना  श्रव्य वहा रिक  है  ।

 गन्ना  उत्पादकों  पर  पुनर्वास  का  व्यय  शर  निर्यात  हानियों  को  भी  लादना  चाहिए
 ।

 यदि  इस

 सम्बन्ध  में  fra  भी  किया  जा  चुका  है  तो  उसे  बदल  दिया  जाएगा  ।

 श्री  गोरा  शंकर  कक्कड़ (  फतेहपुर  सभापति  जो  संशोधन  बिल  हाउस  क

 सामने  रखा  गया  है  उसके  इतिहास  पर  गौर  करें  तो  शुरू  में  जैसा  कि  कभी  बतालया  गया  हैं  सन

 PeRYy  के  पहले  दो  दफा  में  एग्रीमेंट  होकर  यह  रखा  गया  था  कि  जो  प्राइस  जो  कीमत  सरकार

 की  मिनिमम  हो  उस  के  अतिरिकत  बोनस  के  रूप  में  भी  जो  गन्ना  पैदा  करते  है  उनको  पैसा  दिया

 जाय  |  इसके  बाद  सन्  43.0  में  एक  प्राप्त  बना  कर  उसको  एक  स्टेचुटरी  पोजीशन  दे
 दी  सन्

 १९५८  में  भी  उस  को  पुष्ट  किया  गया  उसके  बाद  श्री  उसकी  बहुत  साफ  पोजीशन  है
 ।  जब

 एक  चीज  यह  कानूनी  तौर  पर  बन  गई  कि  जो  गन्ना  पैदा  करते  है  उनको  गले  की  कीमत  मिलेगी
 ।

 जो  भी  एकोनामिक  कोस्ट  होगी  उसके  झ्र ति रिक्त  उनको  वहां  बोनस  के  तौर  पर  एक्स्ट्रा  पेमैंट
 भी

 दिया  जायेगा ।  मेरी  एक  बात  समझ  में  नहीं  श्री  रही  कि  कया  दिक्कत  थी  ate  क्या  प्राप़्ति  थी  जब  कि

 waka  कमोडिटी  ऐक्ट  Rey  में  बना  कौर  उस  कानून  को  एनफोर्स  किया  गया  तो  उस  कानून

 में  सम्बन्धित धारा  में  यह  बड़ा  साफ  दिया  gar  है  कि  झगर  किसी  तरीके  से  कोई  इन  की

 ब्रीच  करता  नहीं  मानता  है  तो  पीनेल  लिज  उस  तीन  साल  की  सजा  के  लिए  दिया  हुजरा  है
 ।

 खाद्य  मंत्री  महोदय  ने  सदन  के  सम्मुख  जो  यह  बात  रखी  कि  जो  भी  रुपया  काश्तकारों  को  जिन्होंने

 कि  गन्ना  पैदा  fear,  उनको  पाना  है  उनको  वह  पैसा  देने  के  लिए  लीगल  सेक्शन  नहीं  है  ।  में  उनसे

 सहमत  नहीं  हो  सकता  ।  मेरा  तो  यह  विचार  है  कि  कानूनी  दृष्टिकोण  से  जब  एसेंसिएल

 डिटीज  ऐक्ट  एन फार्स  है  तो  जो  भी  पैसा  ड्यू  है  जिसको  कि  आपने  स्टैचुटरी  शेप  सन्  १६५८  में

 दे
 दी

 कोई  कानूनी  आपत्ति  नहीं  है  कौर  वह  पैसा  मिल  मालिकों  से  वसूल  किया  जा  सकता  है  ।

 यह  खाली  सिविल  लायबेलिटी  नहीं  है  क्रिमिनल  लायबेलिटी  भी  है  क्योंकि
 ह

 सल  अंग्रेजी  में
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 शकट  के अन्तरगत  यह  प्रारंभ  गवर्नमेंट  इंडिया  ने  पास  किया  है  इसके  दरीचे  करने  पर  जैसा

 कि  मेंने  प्रभी  निवेदन  किया  उनको  तीन  साल  की  सजा  है  ।  मेरी  तो  यह  समझ  में  नहीं  प्राता  कि

 सरकार  एफ  तरफ  तो  यह  झ्रावाज  उठाती  है  कि  हम  देश  में  समाजवादी  झ्राथिक  व्यवस्था  चाहते

 है  परन्तु  जब  सदन  के  सामने  कोई  संशोधित  बिल  भ्राता  है  जब  सदन  के  सम्मुख  कोई  भी  कानून  भ्राता

 है  तो  इस  बात  का  प्रदर्शन  होता  है  कि  इंस  देश  के  रहने  वाले  मुटठी  भर  जो  पूंजी  वाले  लोग  हैं  जो

 मालिक  &  उनको  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  ate  उनकी  दौलत  को  जल्दी  कौर  ज्यादा  बढ़ाने  के

 लिए  काम  किया  जा  रहा  है  ।

 मुझे  तो  यह  देख  कर  बड़ा  हर्ष  होता  है  कि  हमारी  खुद  रूलिंग  पार्टी  के  बहुत  से  माननीय  सदस्य

 भी
 इसकी  मजम्मत  करते  हैं  और  बुराई  करते  हूँ  परन्तु  बाद  में  जब  मत  देते  का  प्रदान  होता  है  तब  मालूम

 क्या  बात  हो  जाती  है  कि  वह  प्रजातस्त्रवादी  भावनाएं  उनमें  उस  समय  नहीं  रह  जाती  हैं  ।

 में  यह  समझता  हुं  कि  ere  यह  भावनाएं  जिनका  कि  वह  प्रदर्शन  सदन  में  करते  हैं  यह  सिद्ध  है  कि

 ae  समाजवादी  श्रमिक  व्यवस्था  के  बिल्कुल  विपरीत  चीजें  होती  हैं  तो  फिर  उनको  उस  तरीके

 पर  मत  देने  में  भी  बाधा  होनी  चाहिए

 सभापति  मुझे  द्वारा  माननीय  मंत्री  से  यह  निवेदन  करना  है  कि  यह  शक्कर  का

 प्रश्न  गम्भीर  है  ।  आज तो  हमनें  दक्कर के मामले में के  मामले  में  इस  कदर  प्रगति  की  है  कि  शक्कर

 एक  ऐसी  चीज  है  जिसको  कि  हम  विदेशों  में  भी  भेजते हें  ।  जब  झाड़कर  के  उत्पादन  में  मिल मालिकों

 को  इस  कदर  मुनाफा  होता  है  जैसाकि  रिजर्व  बैंक  की  रिपोर्टे  से  विदित  है  कि  उनको  एक  वर्ष  में  ५४

 करोड़  रुपये के  करीब  मुनाफा  2.0  तो  ऐसा  व्यवसाय  जिसमें  कि  इतना  अधिक  मुनाफा  होता

 तो  जो  मेहनत करते  हैं  जो  किसान  गन्ना  पैदा  करते  सुबह  से  शाम  तक  खून  पसीना  एक  करते  हैं

 उनके  भ्र धि कार  की  जो  चीजें  हें  जिनका  कि  आपने  उनको  अधिकार  दिया  जो  पैसा  उनको  पाना  है

 कानूनन  जिसके  कि  वह  अधिकारी  एनटाइटिल्ड उस  पैसे  के  लिये भी  श्राप  उनको  इस  तरह

 के  संशोधन  लाकर  एक  ऐसी  जगह  पर  ले  जाते  हैं  कि  उनकों  पैसा  न  मिल  सके  |

 यह  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  कराती  है  ।  इस  बिल  के  स्टेटमेंट  साफ  झ्राबजेक्ट्स  एंड  रिलीज

 में  यह  कहा  गया  है  कि  यह  संशोधक  विधेयक  इस  लिये  लाया  जा  रहा  हैं  कि  शूगर  पैदा  करने  वाले

 मालिकान के  लिए  पुनर्वास  ate  एक्सपोर्ट  पर  होने  वाले  एक्सपोर्ट  को  पुरा

 करने
 की

 व्यवस्था  की  जाय  स्टेटमेंट  साफ़  प्राबजक्ट्स  एंड  रिलीज़  से  इस  बिल  का  उद्देश्य  बिल्कुल
 स्पष्ट  झर  साफ  जाहिर  होता  हैं  ।  इस  लिए  अगर  सरकार  इस  सदन  को  यह  विश्वास  दिलाने  का

 प्रयत्न  करे  कि  हस  गन्ना
 पदा

 करने  वाले  किसानों  के  हित  की  रक्षा  के  लिए  यह  कानून  बना  रहे

 तो  यह  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  जाती  ।  में  समझता  हूं  कि  कोई  मामूली  कानून  जानने  वाला  भी  इस

 बात  से  सहमत  नहीं  हो  सकता  ।  अगर  यह  प्रशन  करो  Wi  किसी  न्यायालय  में  तो  स्टेटमेंट

 ara  श्राबजेक्ट्स  एंड  रियाज़  के  आधार  पर  कभी  भी  इस  प्रकार  का  कोई  निर्णय  नहीं  हो

 जिससे  शूगरकेन  पैदा  करने  वाले  किसानों  को  फ़ायदा  हो  सके
 ।

 स्टेटमेंट  श्राफ़  झाबजक्ट्स एंड  रिलीज

 से  बिल्कुल साफ  जाहिर  होता  है  कि  सरकार  ने  यह  संशोधक
 विधेयक

 देश  के  कुछ  मुट्ठी भर

 मिल  वालों  को  फायदा  कौर  लाभ  पहुंचाने  के  दृष्टिकोण  से  इस  सदन  के  सामने  रखा  जो  कि  खूब

 मुनाफा  खा  रहें  हूं  ौर  जिनका  मुनाफा  दिन  प्रति  दिन  बढ़  रहा  है
 |

 मुझे  एक  बात  कहनी  है  ।  सरकार  इस  बात  की  कोशिश  कर  रही  है  कि  इस
 संशोधक

 विधेयक  को  विद  रेट्रोस्पेक्टिव  इफेक्ट  लागू  किया  जाय  site  इसको  पिछले  सालों  के  सम्बन्ध  में
 भी

 were किया  जाय  ।  जैसा  कि  मैंने  ait  कहा  जिन  किसानों  ने  मेहनत  करके  गन्ने  का

 उत्पादन किया  है  ,  जिन्होंने  PEXY  से  लेकर  ga  तक  का  रुपया  प्राप्त  करना  जो
 कि  उनका

 कानूनी  टाइटिल  श्र  श्षिकार  उन  किसानों  को  कानूनी  रूप  से  हमेशा  के  लिए  उस
 क्षे
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 वंचित करने  के  लिए  सरकार  ag  विधेयक  ला  रही  है
 ।

 मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि
 अगर  यह

 mater बिल  न  शाया  तो  सरकार  को  इसमें  क्या  आपत्ति  है
 ।

 नगर  किसी  व्यक्ति  को
 कोई

 कानूनी  टाइटिल  या  अधिकार  प्राप्त  तो  इस  श्मेंडमेंट  के  बिना  उसका  प्रयोग  हो  सकता  है
 कौर

 बह  पैसा  वसूल  किया  जा  सकता  यहां तक  कि  उस  कानूनी  राइट
 का

 ब्रीच  करने  पर  क्रिमिनल

 प्रासिक्यूशन  हो  सकता  है  ।
 यह  सब  होते  हुए

 ए  भी  सरकार की  से  यह  कहा  जा  रहा  है  कि
 गन्ना

 पैदा  करने  वालों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  यह  संशोधन  विधेयक  लाने
 की

 श्रावश्यकता  हुई
 ।

 मुझे  खेद  है  कि  rade  से  ले  कर  aa  तक  सात  वर्ष  हो  लेकिन  सरकार  को  कभी  तक
 न

 तो

 इस  बात  की  क्षमता  रही  कौर  न  ही  शायद  उस  को  इस  बात  का  समय  मिला  कि  वह  एक  मतबा  भी

 कीमत  निर्धारित कर  सके  ।  जहां  तक  उस  o Haat On  का  सम्बन्ध  जिस  के  द्वारा  मूल्य  निर्धारित किया

 जाना  उस  के  बारे में  भी  सरकार  ने  a  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।  जब  सात  ay  का  समय

 व्यतीत  हो  गया  श्री  तक  उस  तरफ़  कदम  नहीं  उठाया  गया  तो  फिर  यह  समझा  जाय

 कि  सरकार  के  हृदय  में  उन  ग़रीब  किसानों  के  लिए  किसी  तरह  की  हमदर्दी  किसी  तरह  का

 ख़याल  जो  कि  रात-दिन  खून  पसीना  एक  कर  के  गन्ने  का  उत्पादन  करते  हैं
 ?

 अभी  एक  सप्ताह  भी  नहीं  गुज़रा  जब  कि  इस  सदन  के  सामने  लेंड  एक्वीजिशन  बिल  पेश

 किया  गया  था
 ।

 उस  समय  भी  ऐसा  मालूम  होता  था  कि  इस  सदन  के  समस्त  माननीय  सदस्यगण

 इस  राय  के  हैं  कि  उस  बिल  के  द्वारा  ग़रीबों  के  ऊपर  एक  बड़ा  कुठाराघात  हुआ  है
 ।

 उस  समय  मेंने

 देखा  कि  कांग्रेस  पार्टी  के  हमारे  मित्रों  और  ब  वर्गों  ने  बड़े  ज़ोर  के  शब्दों  में  उस  राय  का  समर्थन  किया

 जैसा  कि  राज  इस  विधेयक  के  बारे  में  हो  रहा  है  ।  परन्तु  मुझे  यह  करनी  चाहिए  कि  जो

 माननीय  सदस्य  इस  बात  को  समझते  हैं  कौर  इस  संशोधक  विधेयक  को  पूरे  तौर  से  देख  कर  इस  के

 यही  माने  निकालते  दूसरे  माने  नहीं  निकालते  कि  इस  विधेयक  को  पास  कर  देने  से  उन

 करोड़ों  किसानों  का  बहुत  बड़ा  अरहत  जिन्होंने  wa  का  उत्पादन  कर  के  मिलों  में  भेजा  है

 शुगर  तैयार  करने  में  इतना  बड़ा  भाग  किया  मतदान  के  अवसर  पर  वे  माननीय  AT

 कौर  दूसरे  सदस्यगण  के  द्वारा  पेश  किये  गये  इस  संशोधन  का  समर्थन  जिस  का
 झा शय

 यह  है  कि  इस  विधायक  को  पास  करने  से  पहले  इस  को  जन  मत  की  राय  जानने  के  लिए  बाहर  भजा

 जाय  |  जहां  तक  इस  संशोधन  का  प्रश्न  है  कि  विधायक  के  बारे  में  जनता  की  राय  ली  में

 उस  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 में  इस  सदन  को  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  इस  तरह  के  अमेंडिंग  बिल  पास  कर  देने  से  इस  देश

 में  समाजवादी  प्राथमिक  व्यवस्था  के  पुकार  इस  बात  का  प्रदर्शन  करते  हैं  कि  वास्तव  में  समाजवाद

 से  उन  का  कोई  सम्बन्ध  नहीं  बल्कि  उन  का  सीघा-सीधा  सम्बन्ध  इस  देश  के  पटरी  इने-गिने

 जी पतियों  से  है  उन्हीं  को  फ़ायदा  पहुंचाना  उनका  उद्देश्य है  ।  इसी  aides में  हम  लोगों

 ने  यह  सुन  लिया  कि  दस  पंद्रह  साल  से  पीपल्ज़  कार  के  बारे  में  जो  चर्चा  चल  रही  जो  विश्वास

 दिलाया  जा  रहा  था  कि  साढ़े  पांच  हज़ार  रुपये  में  वह  कार  मिल  उस  के  बारे  में  हमारी

 केबिनेट  ने  आख़िरी  कसला  कर  दिया
 प्रौढ़

 उस  योजना  को  लव  कर  दिया  ।  उसका  क्या  कारण  है
 ?

 उस  का  कारण  यह  है  कि  भारतवर्ष  का  एक  परिवार  जिस  को  हमारी  सरकार  फ़ायदा  पहुंचाने

 के  लिए  प्रोत्साहन  देना  चाहती  है  र  झगर  लोगों  को  सस्ती  कार  सिलने  लग  तो  उस  परिवार

 की  इस  बारे  में  कोई  मानोपली  नहीं  रह  जायगी  ।

 में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  ma  इस  तरह  के  संशोधक  जिन  से  कि  झाम

 जनता  कौर  मेहनत  करने  वालों  का  होता  उन  लोगों  के  द्र  लाये  जा  रहे  जो  कि
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 आजादी से  १५  १९४७  से  इन  बातों  का  कट्टर  विरोध करते  थे  |  उन

 लोगों  का  सामने  कर  इन  बातों  को  प्रकार  कहां  तक  उचित  होगा
 ?

 इस  लिए  में  are  के  द्वारा  मंत्री  जी  से  प्राथना  करूंगा  कि  या  तो  वह  कृपा  कर  के  इस  अझमेंडिंग

 बिल  को  वापस  ले  जैसा  कि  माननीय  श्री  बनर्जी  ,  या  श्री  चौधरी  के  संशोधनों  में

 कहा  गया  इस  बिल  के  बारे  में  जनमत  ले  लिया  ताकि  देशवासियों  को  यह  मालूम  हो  सके  कि

 इस  विधेयक  के  द्वारा  किस  तरह  उन  ग़रीब  किसानों  का  गला  घोटा  जा  रहा  जिन्होंने  मेहनत  कर

 के  शुगरकेन  का  उत्पादन  किया  भ्र ौर  इस  विधेयक  के  बारे  में  हम  लोग  उन  की  राय  जान  सकें  ।

 सभापति  महोदय
 :

 सदन  ६-३०  बजे  जब  तक  विधेयक  पर  चर्चा  नहीं  समाप्त

 ब्य न्» बठगा  |

 jar  हरिश्चन्द्र साथर
 :

 सभा  की  म्रनुमति  से  होता  चाहिए  ।

 शो  हरि  विष्णु कामत  :  में  औचित्य  उठाता  हूं
 ।

 आदेश  पत्र  के

 अनुसार
 ५

 बजे  घंट  की  चर्चा  होगी
 ।

 उस  का  क्या  हुआ
 ?

 सभापति  महोदय  :  ae  चर्चा  किसी  कौर  दिन  होगी  ।

 महोदय  पीठासीन

 fart  गोरी  शंकर  कक्कड़  में  औचित्य wet  उठाता  हूं  ।  ५  बजे  न्  घंटे  की  चर्चा  हटा

 कर  विधेयक  पर  इसे  चर्चा  जारी  रखी  जा  सकती  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 हम  सत्र  को
 ७

 सितम्बर  को  समाप्त  करना  चाहते  हैं  ।  कुछ  सरकार

 का  कार्य  है  पौर  सरकार  उसे  पीड़  समाप्त  करना  चाहती  है  ।  बाढ़-स्थिति पर  चर्चा  करने  के  लिए

 भी  मांग है  ।  दिल्ली  की  शान्ति  व्यवस्था  की  स्थिति  पर  चर्चा  के  लिए  भी  मांग  है  ।  इस  सब

 वाही  को  समाप्त  करने  के  लिए  सभा  को  देर  तक  के  लिए  बैठना  होगा  ।

 सदन  को  इस  बात  पर  निर्णय  करना  है  कि  पहले  हमें  श्राघे  घंटे  की  चर्चा  करनी  है  ate  फिर

 इस  विधेयक  पर  चर्चा  आरम्भ  करनी  है  या  इस  विधेयक  पर  चर्चा  समाप्त  करनी  है  ।  मेरे  विचार  में

 सदस्य  इस  बाब्  से  सहमत  होंगे  ।  घंटे  की  चर्चा  किसी  ate  दिन  कर  दी  जायगी  ।

 श्री  काशी  ara  पांडे  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  का  उद्देश्य  यह  है  कि  चीनी

 मिलों  की  मशीनों  के  बदलने  तथ  चीनी  के  निर्यात  से  होने  वाली  हानि  को  पूरा  करने  के  लिये  चीनी

 मिलों  को  सहायता दी  जाय

 प्रयाल्क भ्  आयोग ने  PENE  में  यह  सिफारिश  की  थी  कि  इन  कारखानों  को  मशीनें  बदलने

 के  लिये  सहायता  राशि  प्राप्त  करने  का  कोई  भ्र धि कार  नहीं  है  ।  सरकार  ने  भी  उस  समय  प्रयोग

 की  बात  स्वीकार  की  थी  कौर  चीनी  मिल  मालिक  संघ  की  मांग  स्वीकार  नहीं  की  थी  |  यह

 देखना  है  कि  ware  कौन  सी  नयी  स्थिति  पदा  हो  गयी  है  ?

 तथापि  श्राप  कारखानों  के  बीच  विभेद  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  बाप  यह  नहीं  कह  सकते  हैं  कि

 एक  कारखाने  को  मशीनें  बदलने  का  arse  है  दूसरे  को  नहीं
 ।

 यदि  सरकार  इसे

 स्वीकार  करती  है  तो  उन्हें  देश  के  सारे  चीनी  कारखानों  के  सम्बन्ध  में  निश्चय  करना  होगा  ।

 तक  निर्यात  का  सम्बन्ध  इंस  में  संदेह  नहीं  है  कि  इस  देश  द्वारा  किये  गये  चीनी  के

 निर्यात  में  हानि  हो  रही  है
 ।  इसे  पूरा  करने  के  लिये  चीनी  की  कीमत  में  कुछ  वुद्धि  स्वीकार  की  गयी

 fae  sist  में
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 काशी  नाथ

 है  ।  प्रश्न  यह  है  कि  इसका  किस  प्रकार  उपयोग  किया  जायगा  ।  में  माननीय  मंत्री  जी  से

 करता  हूं  कि  थे  इस  मामले  को  प्रफुल्ल  आयोग  को  सौंप  देवें  और  उससे  पुनः  इस  प्रदान
 की

 जांच

 करने को  कहें  ।

 aa  में  संयोजन  सूत्र  को  लेता  हूं  ।  मेरे  विचार  से  यह  वैज्ञानिक  सूत्र  नहीं  है
 ।

 इससे  किसानों

 को  अच्छे  प्रकार  का  गन्ना  पैदा  करने  के  लिये  कोई  प्रोत्साहन  नहीं  मिलेगा  गन्ने  की  किस्म  में

 गिरावट oa  जायगी

 मेरा  सुझाव  यह  है  कि  पहिले  दो  आ  तक  गन्ने  की  किस्म  का  सुधार
 करो

 तब  इस

 सूत्र  को  लागू  करना  उचित  होगा
 ।

 अन्यथा  इसका  अच्छा  परिणाम  नहीं  होगा

 |

 महोदय  पीठासीन  हुए |

 खार  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  म०  थामस )  यह  केवल  सूत्र  है  जिससे

 न्द्रीय  सरकार  को  यह  अधिकार  दिया  गया  है  कि  वह  मूल्य  संयोजन  सुत्र  को  भूतलक्षी
 प्रविधि

 स  १९५८-५६ से  लागू  कर  सके  ।  इस  सम्बन्ध  में  कई  se  उठाये  गये  हैं
 ।

 यह  कहा  गया  है  कि  वह  प्रस्ताव  किसानों  के  लिये  हानिकर  है  ।  तथापि  मेरा  विचार

 है  कि  उन्होंने  प्रफुल्ल  या  भारत  सरकार  का  संकल्प  नहीं  पढ़ा  है  वे
 ve

 सावधानी  से  पढ़ते  तो  वे  सभा  में  ऐसा  न  कहते
 ।

 श्री  त्यामी  ने  कहा  है  कि  हमें  किसानों  के  हितों  का  संरक्षण  करना  चाहियें
 ।

 यह  कहा  गया  कि

 सवर्गीय  रफी  अहमद  किदवई  ने  किसानों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिये  बहुत  कुछ  किया
 ।  तथापि

 हमें  यह  स्मरण  रखना  चाहिये  कि  किदवई  के  समय  गन्ने  की  कीमतें  १  रु०
 २

 प्रा०  से
 १

 रु०
 y  नाम  समन  थीं  |

 PERM  में  चीनी  की  कीमतों  में  वृद्धि  केवल  उत्पादन  शुल्क  के  कारण  हुई
 ।

 तथापि  हमें

 स्मरण  रखना  चाहिये  कि  उस  कीमत  पर  भी  गन्ने  की  खेती  लाभप्रद  थी  ।  तत्पदचात् श्री झ्र ० श्री  Ho
 प्र०  जन

 खाद्य  मंत्री हुए  ।  १५  LEMS  तक  गन्ने  की  कीमतें  १  रु०  ७  जाने  रहीं  ।  प्रत्येक सत्र  में  गन्ने
 की

 कीमतें  बढ़ाने  की  मांग  रखी  गयी  किन्तु  Pexs—YE  में  कीमतों  में  वृद्धि  दर  १  रु०  १०  मन

 कर  दिया  गया
 ।

 यह  कहना  गलत  है  कि  सरकार  द्वारा  उठाये  गये  कदमों  से  किसानों
 को

 हानि हुई  है  ।

 सरकार ने  प्रदूषक  भ्रायोग  की  सिफारिश  पर  सरकार  का  संकल्प  ध्यान  से  नहीं  पढ़ा  है  ।

 तथा
 माननीय  सदस्यों  की  यह  धारणा  है  कि  हम  प्रफुल्ल  आयोग  की  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने

 के  लिये  यह  विधेयक  लाये  हैं  ।

 सरकार  ने  प्रफुल्ल  आयोग  की  मुख्य  सिफारिश  को  स्वीकार  नहीं  किया  है  ।  सरकार ने

 स्थान  पर  कहा  है  कि  वर्तमान  मूल्य  संयोजन  सुत्र  ही  कुछ  रूपभेद  के  सहित  जारी  रहेगा
 |

 प्रश्न  यह  है  कि  यह  रुपये
 द

 आवश्यक  हैं  या  नहीं  ।  श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  ने  कहा  है  कि

 हम  पिछले  पांच  या  छह  वर्षों  से  इस  पर  अमल  कर  रहे  हैं  तथापि  श्री  उसमें  एक  ऐसा  रूपभेद

 जा  रहा  है  जिससे  कि  गन्ना  उगाने  वालों  के  उन  सारे  अधिकारों  का  हन  हो  जायगा  जो  कि  उन्हें

 पिछले  वर्षों  में  प्राप्त  हुए  थे  ।
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 वस्तुस्थिति  यह  है
 कि  यह  अनुसूची  जिसके  ade  निलम्बित  कीमतों  का  भुगतान  अनि वा यें

 बनाया गया  वह  चीनी  आदेश  में  RaXE  से  लागू  की  गयी  ।  इसी  अधिसूचना

 में  खण्ड  इक  शामिल  किया  गया  |  इसके  पहिले  स्वेच्छा  से  ही  एसा  किया  जाता  था  ।

 कारखाना  तथा  किसान  सभी  इस  बात  का  प्रयत्न  करते  थे  कि  भुगतान  किया  जाय  तथापि  यह

 स्वच्छ से  ही  होता  था  |

 पैराक  यह  बताने  का  प्रयत्न  करूंगा  कि  यह  सीधे  यक  प्रस्तुत  करना  अनिवायें  क्यों  डे  |

 यद्यपि  कीमत  संयोजन सुत्र  RYS—XE  में  लागू  हो  चुका  था  तथापि  उसी  चीनी  की  मूल्य  व्यवस्था

 का  प्रदान  प्रफुल्ल  आयोग  के  समक्ष  रखा  गया
 |

 प्रफुल्ल  ग्रा योग  ने  भ्रपने  प्रतिवेदन  में  चार  क्षेत्रों  के  लिये  चार  sea  निहित  कीं
 ।

 यह

 रीक्षित  कीमत  व्यवस्था  थी  ।  इसलिये  हमें  इसे  घोषित  करते  समय  श्रनिवाये रूप  से  प्रफुल्ल  भ्रायोग

 के  प्रतिवेदन  पर  विचार  करना  पड़ा  ।  कीमत  सुत्र  जिसे  हमने  प्रद्युम्न  आयोग  की  सिफारिश  eat

 कार  कर  लिया  था  किसी  ने  आपत्ति
 '

 नहीं  की  ।  कीमत  संयोजन  सूत्र  को  अमल  में  लाने  के  लिये

 हमें  प्रफुल्ल  भ्रायोग  द्वारा  प्रस्तुत  स्वीकार  करनी  पड़ी  ।

 इसके  गोपालकृष्णन  समिति  जिसके  प्रतिवेदन  के आधा  पर  कीमत  समायोजन

 सूत्र  स्वीकार किया  गया  ५२ ना  Go  प्रति  कारखाने  के  हिसाब  से  पुरानी  मशीनें  बदलने  के  भत्ते

 को  सिफारिश  की  ।  प्रफुल्ल  आयोग  ने  भी  कुछ  क्षेत्रों  के  कारखानों  के  लिये
 ४०  1०  Fo

 पुरानी  मशीनें

 बदलने  का  भत्ता
 स्वीकार  किया  है  तथापि  भारत  सरकार  ने  यह  कहा  कि  भत्ता  केवल  उन्हीं  मामलों

 दिया  जायगा  जहां  कारखाने  ने  उस  कायें  के  लिये  कोई  राशि  पृथक  रखी  ह  तथा  जिन  कारखानों

 में  इस  मद  के  अधीन  राशि  व्यय  हुई  है  ।

 जहां  तक  निर्यात  की  हानियों  का  प्रश्न  कुछ  मामलों  में  देश  में  चीनी  की  कीमतें बढ़ा  कर  हानि

 को  पूरा  करने  का  प्रयत्न  किया  गया  है  ।  तब  सरकार  स्वयं  उन  हानियों  को  पूरा  करने  को  तैयार  हो

 गयी  ।
 उद्योग  से  कुछ  वहन  करने  को  कहा  गया  |  तथा  हमें  यह  भी  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  उद्योग

 को
 इस

 मामले  में  सहायता  भी  देनी  चाहिये  जिससे  कि  वे  इस  सम्बन्ध  में  होने  वाली  हानियों  को  पूरा
 कर  सकें  |

 सरकार  सभी  बातों  को  विचार  कर  ही  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंची  है  ।

 [were  महोदय  Tsar

 थी  सिंहासन  सिंह  अध्यक्ष
 जो  मुझे  थोड़ा

 सा
 समय  इस  बिल

 पर
 बोलने  को  दिया  उसके  लिये  में  ग्रा पका  आभारी  हूं  ।

 उप मन्त्री  महोदय  ने  सन्
 Reuy

 के  ast  की  बाबत  जो  कहा  है  कि  वह  वालियेंटरी था
 समझ  नहीं  सका  कि  जो  ध्  गवर्नमेंट  के

 वा लियें टरी  है  या  कम्पलसरी
 एसेंशियल  कमोडिटीज  एक्ट  के  अन्दर  निकले  ag  झाड

 एसेंदियल  कमोडिटी  एक्ट  का  सैक्शन  ३  प्रोवाइड  करता  है  कि
 गवर्नमेंट  अपने  झ्र  को  एसे

 शियल  कमोडिटी  एक्ट  के  अन्दर  faq  करे  |

 यह  अत्यावश्यक पण्य  अधि
 नियम  कौ  धारा  हे  के  अधीन  अनिवार्य  श्रादेश  था  ।  यह

 रंगे  च्छात्मक  नहीं  था
 |

 इस  श्रादेश  में  यह
 भी

 लिखा  ger  है  कि  न्यूनतम  oft  किस  प्रकार  तय  की
 जायगी

 ने  इस  आदेश  के  खण्ड
 २

 के  अधीन  कार्य  किया  ।  इसमें  लिखा
 गया  है  कि  सरकार समय

 पर
 कीमतें

 निश्चित  करेगी  तथा  उसे  WARE  में  लाने  का  प्रयत्न  करेगी  ।.
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 [att  सिद्धान्त  सिंह

 धारा  ७  में  दण्ड  भी  निहित  किया  गया  है  कि  धारा  ३  या  उल्लंघन  करने  वाले  व्यक्ति को  तीन

 वर्ष  तक  की  कंद  तथा  जर्माना  हो  सकता  है  ।

 माननीय  मन्त्री  अब  यह  चाहते  हैं  कि  इस  धारा  पर  कमल  किया  जाय  |  अत्यावश्यक

 पण्य  अधिनियम  के  अधीन  उन्हें  यह  भ्र धि कार  पहिले  से  ही  प्राप्त  हैं  ।  तथापि  इस  दिशा  में  प्रभी
 तक

 कुछ  भी  नहीं  किया  गया  ।

 अरब  म  इस  विधेयक  के  अभिप्राय
 को

 लेता  हूं  ।  सरकार  ने  प्रफुल्ल  आयोग  की  सिफारिशें  स्वीकार

 की  हैं  ।  आयोग  ने  यह  सिफारिश की  है  ।  १००  मे ंसे  ३०  उद्योग  को  मिले  ७०  गन्ना  उगाने  वालों

 को  तथापि  सरकार  ने  कहा  कि  २४  प्रतिशत  उद्योग  को  मिलेगा  कौर  WaT  ७५  को  भी  उद्योग

 तथा  किसानों  के  बीच  परस्पर  वितरित  किया  जायगा  ।  मेरे  विचार  से  ऐसा  करना  किसानों  के  हितों को

 देखते  हुए  अनुचित है  ।

 अब  सरकार  ने  कहा  है  कि  वे  पुरानी  मशीनों को  बदलने  ax  निर्यात  हानियों  के  एवज  में

 सहायता राशि  देंगे  |

 मेरे  विचार  से  यह  विधि  यक  कौर  निरंथेक  है  ।

 श्री  ई  द०  परी  सर्वे  प्रथम  वर्ष  १९  Yok?  में  भारत  सरकार  ने  गन्ने  का  मूल्य

 निर्धारित करने  का  अधिकार  प्राप्त  किया  वर्ष  १  €  ५२  में  प्रतिकार  चीनी  से  नियन्त्रण  हटा  दिया  गया  ।

 एसा  होते  ही  चीनी  का  मूल्य  बढ़ने  लगा  अर  उसी  वर्ष  अर्थात्  PEXR  में  गन्ना का  मूल्य  8 Fo  ७५  नय

 पसे से  कूछ  कम  होकर १  रु०  २१  नये  पैसे  हो  गया  |

 बार  स्थगित  भुगतान  व्यवस्था  नियन्त्रण  के  विकल्प  के  रूप  में  आरम्भ
 की

 गई
 थी  ।

 नियन्त्रण पहिले  उत्तर  प्रदेश  कौर  उत्तर  बिहार  में  लागू  किया  गया  था  प्रौढ़  अप्रैल  ER
 में

 क्षीण  बिहार  में  लाग  किया  गया  जो  नवम्बर  PER  तक  चला  जबकि  चीनी  से  नियन्त्रण  हटाया

 ग  या  ।  इस  बीच  सरकार  ने  यह  काम  प्रतीक  आयोग  को  सौंप  दिया  जिसने  ४२  कारखानों के  आंकड़ों

 की  जांच  करके  वास्तविक  लागत  के  १२  प्रतिशत  मजदूरों  को  मजदूरों को  उपदान

 डिवेंचरों पर  शादी  देने  की  सिफारिश  की  ।  नियन्त्रण  के  समूचे  काम  में  यही  लगात  रही  है
 ।

 कोई  अधिक  प्राप्ति  नहीं  हुई  |

 यह  सच  है  कि  चीनी  उद्योग  को  कुछ  रियायतें  देने  से  कुछ  अड़चनें  उत्पन्न  हो  गईं  ।  देश  में  चीनी
 की  कमी  थी  इस  कारण  उद्योग  तथा  उत्पादकों  को  कुछ  प्रोत्साहन  दिया  गया  |  न्यूनतम  मूल्य  १  रु०

 ७  पैसे  से  बढ़ा  कर  १  रु०  १०  पै
 ०  किया गया  ।  उद्योग  के  लिये  उन्होंने  क्षेत्र  बढ़ा  लो  ।  यदि

 तुम्हारा प्रतीक  व्यय  होता  है  तों  तुम्हें  उत्पादन  You  में  छट  मिल  जायगी  |  उद्योग  ने  यह  स्वीकार कर

 लिया  |  परन्तु  माननीय  मन्त्री  इससे  भी  भाग  जा  रहे  हैं  ।  उन्होंने  प्रगति  शद्ध  लागत  काफी  अधिक  लगाई

 है  ।

 श्री  विभूति  मिश्र  )  :  चीनी  मिल  मालिकों  को  लाइसेंस  प्राप्त  हुए  तो  इस  हाउस  में
 बेठ

 करके  उनको  हमने
 काम्पैंसेशन

 देने
 की

 बात
 की  ।

 चीनी  का  जब  शार्टेज  हुआ  तो  चीनी  हम  को

 जाहर से  इम्पोट  करनी  पड़ी  ौर  उसकी  हमने  इजाजत  दी  ।

 fait क०
 द०  पुरी :

 वर्ष  १६५८-५९,  १९५९-६०  १६६०-६१  के  मौसमों में  प्रफुल्ल

 आयोग  ने  लागत  की  गणना  की  थी  कौर  जो  बात  उन  लागतों  में  शामिल  न  थी  वह  चीनी  उद्योग  पर  नहीं

 लादी  जा  सकती

 |  उस

 समय  जौ  मूल्य  निर्धारित  किया  गया  वही  लेना

 tas  aint  में
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 पुनर्वास के  बारे  गोपाल  डष्णन्  के  सूत्र  इसे  लागत  का  एक  माना  गया  है
 ।

 स्वैच्छिक

 झाधार पर  भी  पुनर्वास  को  एक  माना  गया  है  ।  स्वैच्छिक  च्ाषार  पर  भो  पनर्वास को एक को  एक

 भाना  गया  है  |  निर्यात  हानि  की  बात  सरकार  पर  निरभर  है
 ।

 इससे  उद्योग  को  भी  कुछ  हानि  हुई

 यहां  तक  कि  are  भी  जबकि  निर्यात  के  लिये  श्रमिक  सहायता  दी  गई  उद्योग  को  कुछ

 alla  हो  रही  है  ।  इसे  पुरा  करना  सरकार  पर  निर्भर  है  ।

 थी  शिव  नारायण  :  अध्यक्ष  सबसे  पहल  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  से

 उस  इलाके  से  माता  हूं  जहां  पर  दो  शूगर  फैक्ट्रिज  हैं  पानी  के  नीचे  हमारा  मन्ना  रहता

 हमारे  भाइयों  ने  यहां  पर  बहुत  ही  विद्वतापूर्ण  भाषण  किए  हैं  ax  किताबों  में  से  कई  बातें  बतलाई

 हैं  ।  लेकिन  में  किताबों  में  जो  बातें  हैं  उनमें  जाना  नहीं  चाहता  ।  मे  खुद  एक  किसान  हूं  घोर  खेती  कराता

 ब्  ।  सें  आपको  जो  प्रैक्टिकल बात  वह  बतलाना  चाहता  हूं
 ।

 एक  मन  गन्ने  में  से  चार  सेर  चीनी

 लती है  ।  लेकिन  में  पोने  चार  सेर  ही  रखता  हूं  ।  में  खुद  भेली  बनवा  कर  चीनी  तेयार  करने  के  परिणा

 को  जानता हुं
 ।

 उस  भ्राता  पर  मे  यह  बात  बतला  रहा  हूं
 ।

 कब  श्राप  चीनी  के  भाव  को  देखें
 ।

 यहां  दिल्ली  में  चीनी  एक  रुपया  बीस  नए  पसे  सेर  बिकती  है  ।  झाप  देखें  कि  एक  रुपया  दस  जाने  तो

 हमको  गन्ने  के  मिले  जिसमें  में  से  तीन  art  या  चार  धाने  हमारा  किराया  पड़  गया  कौर  इसको  निकाल

 हिया  जाए  तो  हम  को  एक  रुपया  चार  के  करीब  ही  मिला  |  चार  रुपये  के  करीब  तो  उसकी  कीमत

 हुई  घोर  हमें  मिले  कितने  एक  रुपया  चार
 ।

 बाकी  जो  पैसा  वह  इसका  मतलब  gar  कि

 मिल  मालिकों  को  जा  रहा  श्राज  हमें  उसके  मेंटेनेंस  के  लिये  खच  करना  पढ़ता  हैं  ।  हम

 बिना  दाम  लिये  हुए  दे  देते  बिना  लिए  हुए  दे  देते  ह  ।
 माल  तो  आपके  घर  चला  जाता  है  घौर

 हमको  महीने  तक  इन्तजार  करना  पड़ता  भी  लाखों  रुपया  जो  दाम  का  है  वह

 हमारा  बाकी  हैं  ।  प्राइस  को  तो  श्राप  छोड़  दें  लेकिन  जो  असली  दाम  हैं  जो  बाकी  बे  वो

 आप  हम  को  दिलवा दें  किसान  भूखों  मर  रहे  उनको  अपना  पैसा  नहीं  मिलता  है  ।  कमनापति aft

 का  स्टेटमेंट  पराया  कि  लाखों  किसान  भूखों  मर  रहे  हैं
 ।

 ऐसी  ददा  में  मैं  गवर्नमेंट  का  झनुग्रहीत  gat

 अबर  वह  इनका  दिला  दे  ।  जब  इस  चीज़  को  स्टेट  गवर्नमेंट  के  नोटिस  में  लाया  जाता  है  तो  स्टेट

 गवर्नमेंट  कहती  हैं  कि  सेंट्रल  गवर्नमेंट  इसको  देखे  a  जब  सेंट्रल  गवर्नमेंट  के  नोटिस  में  लाया  जाता

 है  तो  वहू  कहती  हैं  कि  स्टेट  गवर्नमेंट  देखे
 ।

 इस  घपले  में  हम  पड़े  हुए  हैं
 ।

 में  चाहता  हूं  कि  इस  श्योर

 आपका  तत्काल  ध्यान  जाना  चाहिये  ॥)

 बाप  देखें
 कि

 तीन  sar  तो  wane  ले  जेबी  है  डिलेलेंपएंट  के  न:भ  +र  लेकिन  उसमें  से  एक

 पेसा  भी  हम  कों  नहीं  मिलता  है
 ।

 में  मिनिटर  साहब  को  दावत  देता  हूं  कि  ag  नवम्बर  महीने  में  जाकर

 देखें  किसी  मिल  को  हमारे  इलाके  में  कि  कया  गति  बेलों  की  होती  है  ।  बैलों  की  कीमत  को  भी  झा

 देखें  ।  झाज  एक  हजार  में  एक  बैल  मिलता  हैं  जबकि  पहले  ज़माने  में  दो  सौ  में  जोड़ी  मिल  जाया  करती

 ।  इससे  आपको  पता  चल  जाएगा  कि  हमारा  कास्ट  साफ  कल्टीवेदान  कौर  कास्ट  ट्रांसपोर्ट

 कितना  बढ़  गया  है  ।  पहले  हमें  मजदूर  चार  आठ  खाने  में  मिल  जाया  करता  था  राज

 डेढ़  रुपये  में  मिलता  है  खाना  उसको  हमें  से  देना  पड़ता  है  ।  हमारे  गन्ने  की  प्राइस  नहीं  बढ़ती

 मिल  मालिक  का  सब  कुछ  बढ़ता  जा  रहा  है
 ।

 हमें  जो  पब्लिक  को  फेस  करना  पड़ता  उसको हब

 हो  जानते  हैं
 ।

 मैंने  गन्ने  की  बोझाई  यहां  कम  कर  दी  है  ।  बीघे  के  बजाय  wy  दो

 बीघे  में  ही  गल्ले  की  बोझाई  करवाई  है
 ।

 अच्छा  गन्ना  इम  पैदा  करते  हैं
 |

 एक  पूर्वी  तो  मिनती  है

 नबम्बर  महीने  में  शौर  एक  मिलती  हैं  जनवरी  में  .

 झष्यक्ष  महोदय

 :

 पालियामेंट  का  काम  भी  श्राप  कर  रहे  इसलिये  गन्ने  की  कम  कर

 भ्रंग्रेजी  में
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 sit  शिव  नारायण  :  पालियामेंट  गन्ने  की  प्राइस  फिक्स  करती  है  ।  ले  किन  में  झ्रापको  बतलाना

 कि  यू
 ०  पी ०  ने  कांग्रेस  और  पोज़ीशन  वालों  सब  ने  मिल  कर  एक  रेजोल्यूशन

 पास  किया  था  कि  गन्ने  का  दाम  पौने  दो  रुपया  कर  देना  चाहिये  ले  किन  उसको  मंजूर  नहीं  किया  गया

 है  ।  यह  प्रस्ताव  पास  भेजा  गया  हैं  लेकिन  इसको  कार्यान्वित  नहीं  किया  इसको

 मंजर  नहीं  किया  हैं  ।  एक  रुपया  दस  जाने  ही  हम  लोगों  को  मिलता  हैं  ।

 आप  टैरिफ  कमीशन  की  रिपोर्ट  की  बात  करते  हैं  ।  कोई  मैम्बर  भी  इस  हाउस  का. उस  कमीशन

 में  नहीं है
 ।  एक  भी  किसान  को  उसने  एग्जेमिन  नहीं  किया  है  ।  कलकत्ता

 में  एयर  क  डिकन्स  कमरों  में  बैठ  करके  उसने  भ्र पनी  रिपोर्ट  तैयार  कर  ली  है  ।  यह  हमको  मान्य  नहीं  है  ।

 इस  को  खत्म  करें
 ।

 मैं  मिनिस्टर  साहब  से  रिक्वेस्ट  करता  हुं  कि  वे  एक  नया  कमीशन  बनायें

 श्र  उसमें  किसानों  को  शामिल  किया  जाय
 ।

 किसानों  पर  तो  गवर्नमेंट  मुनहसर  है
 ।

 उनके  अन्दर

 एक  आह  उन  गरीबों  की  हालत  खराब  &  |  आखिर  arg  किसानों  से  कितना  लेना  चाहते  हैं  रस

 में  सारी  कीमत  में  से  तीन  चौथाई  तो  हम  किसानों  को  मिलना  लेकिन  art  हमें  भी

 नहीं  मिलता  ।  are  हम  को  आधा  मिलता  होता  तो  हम  बढ़िया  wat  पैदा  करके  दे  सकते  हैं  ।  मेंने

 क्यूब  में  देखा
 कि

 ज्यों  ज्यों  चीनी  के  दाम  बढ़ते  हैं  वेसे  ही  मजदूरों  की  मजदूरी  बढ़ती  TA  के  दाल

 बढ़ते  लकिन  यहां  पर  कुछ  नहीं  होता  |  मुट्ठी  भर  लोग  बैठ  कर  टैरिफ  कमीशन  बना  लेते  हैं  ।

 रिक्वेस्ट  है  कि  श्राप  टेरिफ  कमीशन  फिर  से  बिठलायें  |  उसमें  किसानों  को  भी  बलाइय  उन  जगहों  पर

 पर  बड़े  बड़े  लोग  हुए  तब  आपको  सारा  पता  लग  जायेगा  ।  में  भी  खेती  करता  हूं

 शर  असलियत को  जानता  पंजाब  कौर  बिहार  के  लोग  भी  जानते  हैं  ।  हाई  य  कार  नाट  गोइंग

 फिक्स  वन  प्राइस  फार  पाल  इंडिया
 ?

 श्राप  एक  प्राइस  सब  जगह  के  लिये  कीजिये  ।  १०० मन

 १  चीनी  होती  चाहे  मद्रास  का  रस  हो  चाहे  बिहार  का  रस  हो  ।  रस  होता है  जब  पानी

 जाता  है  ।  पानों  जलने  के  बाद  प्योर  रस  रहता  है  |  इसलिये  उसका  दाम  ठक  से  प्रौढ़  एक

 तरह  से  करना  चाहिये
 |

 दब्दों के साथ में के  साथ  में  कर  के  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  विधेयक  के
 जो  आब्जक्दान

 एण्ड  रिजर्व  उनसे  शंका  पैदा  होती  हूं  कि  मिल  मालिकों  को  प्रोटेक्शन  फसानों को

 नहीं  |  इसलिये  में  इसका  विरोध  करता  हूं
 ।

 श्री Fo  च०  फार्मा  :  सुत्र  बनना  पती  महोदय  या  उद्योग
 यदि वे

 उसे  लाग  कर  तो  कर  लें  ।  अधिकार  सन्तुलित  रहने  चाहियें  ।  स्थिति  वर्ष  '  १  €  PEERY

 मैं वर्ष  ERR  की  स्थिति  से  भिन्न  थी  ।  गन्ने  के  मलय  के  सबन्ध  में  जो  वच  ।  Pa  गये  थे  वे  परे  किये

 बाने  चाय  |  मान  लीजिये कि  में  को  वर्ष  Exe  में  कोई  वस्तु  बेची  थी  ale  लथ  निर्धारित

 हो  गया  था
 |  अब  को

 कैसे
 कठ

 सकता  है

 कि

 उसे  उस  विषय
 की  तत

 बदलने  का  नीचे  है

 ।
 यह

 कसे  हो  सकता है

 सारे  संसार  में  यह  स्वीकार  किया  जा  चका  है  कि  किसान  को  राष्टीय  श्र  य  ६८  प्रतिशत क

 भाग  मिलेगा  ।  परन्तु  भारत  में  ऐसी  स्थिति  नहीं  है  ।  यहां  किसान  को  za  का  उतना  भाग  नहीं

 मि  cat  ।  अब  स्थिति  यह  है  कि  यदि  उद्योग  को
 १००  स०  मिलते  हैं  तो  किसान  को  केवल  ३४५  रू०

 मिल  यह  एक  श्रवंथव  बात  है  ।  मेरे  मित्र  क  ते  हूं  वहू  कप्तान
 नहीं  करेंगे

 |
 भुगतान

 न
 कर

 ने

 q  az  कौन =

 5.0  गप  "9 8 ate से  कांग्रेस ait  लहरो  सिह  wera  हमें  व  गी  दी  है

 के  माननीय  सदस्यों  ने  मेरा  खयाल  है  एक  के  सब  इस  बिल  BY  वाज  उठाई

 है  ।
 ee  ए

 भ्रंप्रेजी  में



 रे हे १२  रैन  गन्ना  नियन्त्रण
 विधेयक

 श्री  त्यागी  :  जान  बूझ  कर
 ?

 श्री  लहरो  सिह  जान  बूझ  कर  नहीं
 ।

 ऐसे  ही  लेंड  एक्वीजिशन  ऐक्ट  पास  करने  के  व८त
 उठाई  |

 लिये  में  चाहता  हं  कि  कम  से  कम  श्रपनी  पार्टी  को  तो  मिनिस्टर  age  hat  कर  देते  ।

 महोदय  बड़ा  प्रच्छा  होता  कि  श्राप  रहते  और  यह  काम  उन्हें  ही
 करने

 देते  ।

 श्री  लहरो  fag  :  में  अजे  करू  कि  यहां  पर  कुछ  ऐसा  मालूम  होता  है  कि  की  तरक

 से  भी  att  कांग्रेस  वाले  भी  सारे  लोग  एक  व्यू  के  हें  कि  गरीब  किसान  को  न  मारो
 ।

 गरीब  fara

 के  जो  पेशेन्टस  एरिय्रसं  में  उस  का  जैसा  हिसाब  उस  हिसाब  से  दे  दो  ।  जब  चरागे  का  हिसाब

 बाप  करेंगे  तो  उस  के  बारे  मैं  में  बतलाऊंगा  ।  जो  खेती  करने  वाले  लोग  हू  उन  का  सन्  १९  ay

 से  ले  कर  इस  वक्त  तक  का  जो  रुपया  रुका  है  वह  किसान  को  नहीं  दिया  war  हालांकि  ऐक्ट

 प्रोवाइड  करता  है  कि  वह  जरूर  दिया  जाना  चाहिये  ae  न  देने  पर  उस  के  लिये  पेने लि टी  प्रोवाइड

 करता  है  ।  वह  कहता  है  कि  तमाम  रूपये  का  पेमेन्ट  होना  चाहियें  गरीब  किसान  को  तकलीफ

 नहीं  होनी  चाहिये  ।  लेकिन  उस  के  लिये  वह  हिसाब  से  करे
 ?

 किसान  को  इतना  हिसाब  नहीं

 लेकिन  इस  पर  भी  ने  एक  १लाज  इस  में  डाल  दिया  कि  सारी  चीजों  का  हिसाब  लगाया  जायेगा  ।

 फार  इन्च  लजन  प्राण  अ्रलाइंसेज  फार  रिहैबिलिटेशन  इस  में  रख  दिया  गया  |  यह  इतना  वेंग

 लाज  है  कि  इस  मैं  बहुत  लैटिट्यूट  मिल  गया  है  इडस्ट्री  वालों  को  ।  अला उं सेज़  फार  रिहैबिलिटेशन

 वगैरह  की  एक  लम्बी  लिस्ट  बनी  हुई  है  ।  रिहैबिलिटेशन  इतना  वेग  लफ्ज  है  कि  कहां  तक  इस  का

 marae  किया  जा  सकता  है  ।  कौन  किसान  उस  को  देखेंगा  |  भ्रायेंग  उन  के  गाइडेंस  के  लिये

 भी  कुछ  नहीं  है  ।  तो  मिनिस्टर  साहब  को  चाहिये  था  कि  टेरिफ  कमीशन  ने  जो  रिहैबिलिटेशन  के

 लिये  कहा  उस  की  कोई  लिमिट  तो  रख  देते  ।  यह  तो  बड़ा  वाइड  है  ।  झगर  किसान  का

 खराब हो  जाती  या  उस  का  बल  मर  जाता  तो  कौन  उस  को  रिहैबिलिटेशन  करता  है  ।  उस  से

 तो  हर  हालत  में  लेंड  रेवेन्यू  वसूल  कर  लिया  जाता  है  ।  ड्राप  देखें  कि  जो  किसान  खेती  करता  है  क्यां

 वह  मिल  मालिकों  की  तरह  कार  रखता  या  कोठियों  मैं  रहता  है  ।  जिन  को  इतना  मुनाफा है

 उन  को  फायदा  पहुंचाने  की  कोशिल्या  की  जा  रही  है  कि  उन  को  | ज  पेमेंट  न  देना  पड़े  |  शरीफ

 कमीशन  की  यह  सिफारिश  नहीं  मानी  जानी  चाहिये  ।  चार  आदमी  बैठ  गये  चाहे  कुछ  कर

 दिया  ।  टेरिफ  कमीशन  की  सिफारिश  को  मंजूर  करना  कोई  लाजिमी  नहीं  है  ।  उस  की  तो  श्राप  के

 लिए  एक  गाइडेंस  भर  है  ।  रिहैबिलिटेशन  के  casas  का  कोई  हिसाब  रखना  चाहिये कि  कितना

 मिनिमम  होगा  ।  ara  की  जो  एक्साइज  ड्यूटी  है  वह  भी  बहुत  ज्यादा  है  ।

 किसी  sire  इंडस्ट्री  के  लिये  इस  तरह  का  रिहैबिलिटेशन  एलाउंस  नहीं  रखा  गया  है  ।  fas

 इसी  एक  इंडस्ट्री  को  रिहैबिलिटेट  करने  के  लिये  यह  चीज़  रखी  गई  है  ae  इस  को  डिफाइन  भी

 नहीं  किया गया  न  यह  कहा  गया  है  कि  यह  इतने  से  ज्यादा  नहीं  होगा  ।  इस  के  लिये  कोई  फार्म ला

 नहीं  बत।या  गया  है  ।  ने  तो  सेठ  के  हाथ  में  कलम  दे  वह  होशियार  है  पढ़ा  लिखा

 वह  कहता  है  कि  हमारे  ऊपर  जुल्म  हो  रहा  है  ।

 मेरी  रजें  तो  यह  है  कि  जो  राज  तक  के  हमारे  हिसाब  से  होते  है  वह  दिलवा  दो  शौर

 मह  रिट्रास्पेबिटिव वगैरह  रहने  चरागे  के  लिये  हिसाब  करो  at  इस  रिहैबिलिटेशन  एलाउंस  के

 लिये  कोई  फारमूला हो  हो  तो  उस  को  बना  दो  तो  a  का  कोई  ae भी  हो

 1

 श्री  त्यागी  :  ऐसा  ही  करेंगें

 मूर  अंग्रेजी  में
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 aft  लहरों  इन  लफ्जों  के  साथ  में  उम्मीद  करता  हूं  कि  मिनिस्टर  साहब  इस  पर

 करेंगे  att  बेज़ुबान  किसानों  का  खयाल  रख  कर  ate  सोच  विचार  कर  काम  करेंगे
 ।

 वह

 तो  बहुत  पापुलर  रहे  थे  लेकिन  श्नपापुलर  होते  जा  रहे

 *
 ।

 तो  उन  को  सोच  समझ  कर
 काम

 करना  चाहिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 तीन  सदस्य  कौर  बोलना  चाहते  हैं  प्यार  उनको
 दिया

 गया  तो

 सात  बजे  तक  बैठना

 थो  लहरो  पब  तो  आप  इस  बुढ़े  गरिमा  कप  मार  दोगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 में  भी  तो  बुढ़ा  हैं

 हों  दय
 :

 तकों  को  दोहराया  जा  रहा  है
 ।

 क्या  में  माननीय  मंत्री  को
 बोलने

 के
 लिये

 कहू  सकता  हुं
 ?

 कछ  माननीय  सदस्य  ;  श्रीमान  ।

 tet  स०  का०  पाटिल
 :

 मेरी  order  है  कि  इस  बड़े  ही  महत्वपूर्ण  विषय  पर  हमें

 केवल  मावनाओओं  से  काम  नहीं  लेना  चाहिये  ।

 महोदय
 :

 श्री  माननीय  मंत्री  प्रिया  भाषण  जारी  रख  सकते  हू  ।

 fat  स०  का०  में  ने  आरम्भ  में  ही  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  यहां  जो  भी  कहा  गया

 wa  से  इस  विधेयक  का  कोई  सीधा  संघ  नहीं  है  ।  सूत्र  बनाते  समय  वे  मेरा  पथ  प्रदर्शन  कर

 है  ।  वे  सरकर  का  पथ  प्रदर्शन  कर  सकती  हैं  ।  परन्तु  इस  विधेयक  के  बारे  इन  का  इस  सत्र
 या

 सूत्र  से  गिई  सम्बन्ध  नहीं  है  कयों के  ऐसा  सूत्र  wal  सभा  के  विच  राधीन  नहीं  है  ।  इस  विधान  का

 संबंध  किसी  सूत्र  विशेष  से  नहीं  है  क्योंकि  वह  इस  समय  प्रस्तुत  नहीं  है  ।  बहुत  से  सदस्यों  ने  पूछा  है  कि

 क्या  हम  वास्तव  में  इस  को  पारित  करवाना  चाहते  हैं  ।  में  इसे  कभी  वापस  लेने  के  लिये

 तैयार  कि  तु  कया  उन्हें  है  कि  इस  क  परिणाम  क्या  होगा

 यहां  एक  पति  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  कि  हर  कोई  यह  कहता  है  कि  वह  गरीब  के  अ्रधिकारों

 का  संरक्षक  है  ate  केवल  sare  मंत्री  ही  किसान  शादी  के  श्रमिकों  को  छोनना  चाहता  है  ।  किलो

 को  रेसा  दावा  न  ट्रों  करना  चाहिये  ।  हम  यहां  सब  देश  के  प्रतिनिधि  सद य  हैं  प्र  हमें  उत्पादकों  के

 हितों  को  car  करी  है  ।  य  दे  यह  विधेयक  पारित  करने  से  किस हों  को  तनिक  भी  हानि  पच  रही

 हू  तो  में  मंत्री  छोड़  दूंगा  ।

 wy  वि  ष  में  लिखो  बात  का  उपबंध  नहीं  कर  सकें  जस  का  क  रण  मेरे  माननीय  साथी  ने

 है  ।  कई  ग्रा योग  कार्य  कर  रहे  थे  स्त  हम  निप  नहीं  कर  सके  ।  एक  Tai  प्रकट  की  गई

 कि  मैंने  TAA  अभाव  से  लागू  करना  चाहता  हूं  और  यह  करने  के  ५. लत  इस  के

 amit  कोई  उपाय  नहों  है  ।  उत्पादकों  के  हतों  का  समय  करने  वालों  को  यह  समझना  हुये  के

 इस  द्वारा  इस  सूत्र  को  प्रनिवा पं  बनाना  श्रावक  है  ।

 इत  विधेयक  का  अभिप्राय  यदि  है  कि  उत्पादक  को  भी  लभ  में  हिस्सा  मिलेगा  शौर  हम  चाहते

 हैं  कि  उसे  स्थगित  भुगतान  भी  मिल  जाये  ।  क्या  संसार  में  किसी  भी  प्रगतिशील  सरकार  ने  ऐसा
 अधिनियम  कभी  बन.या है

 ?
 इस  का  उत्तर होगा  ।  ऐसा  तभी  हो  सकता  है  जबਂ  उत्पादकों

 की  इच्छा  हो  बल्कि  ag  कहना  चाहिये  fe  उत्पादकों  की  शक्ति  हो  क्योंकि  उन्हें  शक्ति  प्राप्त  है  site

 अंग्रेजी  में

 '
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 बहुत  से  काम  शक्ति  से  होते  हें
 ।

 उन्होंने  महाराष्ट्र में  कैसे  क़रिया  थां  ?  कया  झाप  का  म्रभिप्राय है कि है  कि

 भंहाराष्ट्र  की  सरकार  में  इतना  देवत्व  है  कि  वहां  सब  कुछ  सुगमता  से  हो  जाता  है
 ?
 वहां भी  बहुत  सी

 बातें  उत्पादकों  की  शक्ति  के  कारण  हुई  है  ।

 बम्बई में  कया  हुआ  ?  वहां  भी  यह  उत्पादकों  की  सामूहिक  शक्ति  के  कारण  हुआ  था  क्योंकि

 उन्होंने  धमकी  दी  थी  कि  यदि  यह  स्वीकार  न  किया  गया  तो  वे  गन्ना  नहीं  देंगे  र  यदि  उन्हें  लाभ  में

 हिस्सेदार  न  बनाया  गया  तो  ने  गन्ना  नहीं  देंगे  ।  तब  चीनी  उत्पादकों  ने  समझा  कि  उनका  पहचान

 प्राप्त  करने  में  ही  उन  का  हित  है  ।  सरकार  तो  उस  में  केवल  आशीर्वाद  देने  के  लिये  थी  ।  जिंस  बात  की

 छट  बम्बई  राज्य  कौर  वहां  के  उत्पादकों  को  थी  वही  छूट  राज्यों  कौर  उत्पादकों  को  थी
 ।

 उन
 सब  लोगों  के  प्रतिनिधि  राज  इस  सभा  में  हैं  ।  तो  फिर  उन्होंने  ऐसा  क्यों  नहीं  उत्तर

 बिहार  कौर  अन्य  राज्यों  को  किस  बात  ने  यह  देने  से  रोके  रखा
 ?

 उन  वर्षों  में  तो  कोई  बाध्यता  नहीं

 इस  निष्कर्ष पर  पहुंचने  पर  भी  कि  उत्पादकों  को  कुछ  देना  चाहिये  उत्तर  प्रदेश  के  किसी  भी  अच्छे

 या  बुरे  कारखाने  के  सिवाय  एक  ay  से  उत्पादकों  को  कुछ  नहीं  दिया
 |

 चार  वर्षों  में  केवल  एक  न

 उन्होंने  कुछ  दिया  था
 ।

 यह  मुझे  या  सरकार  को  नहीं  करना  है  मेरा  TH  यही  था  कि  यह  अच्छा

 होता  कि  सरकार  इस  मामले  में  पदार्थ  न  करती  सरकार  ने  केवल  गन्ना  उत्पादकों  भर  गन्ना

 उत्पादकों  को  एक  दूसरे  के  निकट  लाने  में  सहायता  की  थी  विश्व  के  अन्य  देशों

 कौर  क्यूबा  की  ही  तरह  नित्य  प्रति  ऐसा  होता  है  यह  काम  किया  था  ।  हमारी  बुद्धि  ने  इसे  ही

 समझा
 था  |  सद्भावना  से  सब  ठीक  हो  जायेगा  ।  किन्तु  प्रश्न  यह  है  कि  उन  चार  वर्षों  के

 बारे  म  जत
 कोई  सूत्र  नहीं  था  क्या  होगा

 ?
 यदि  इस  सुत्र  के  भूतलक्षी  प्रभाव  से  लागू

 न
 किया  जाये

 तो
 उत्पादकों  के  हितों  की  रक्षा  करना  संभव  नहीं  होगा  ।  मेरे

 माननीय
 मित्र  डी०

 डी०
 पुरी

 को  इस  विधेयक  को  वापस  लेने  से  प्रसन्नता  होगी  क्योंकि  फिर  कोई  कानूनी  झगड़ा  नहीं  रहेगा
 ।  क्या

 मैरे  मित्र  यह  समझते  हैं  कि  किसान  गरीब  होने  के  कारण  न्यायालय  में  नहीं  जायेगा
 ?  उत्पादकों की

 संस्था  बनी  हुई  है  जब  करोड़ों  रुपये  का  मामला  होगा  तो  कया  वे  न्यायालय  में  नहीं  जायेंगे
 ।  इस

 सत्र  ira  बनन  से  पूर्वे  वे  नहीं  जा  सके  क्योंकि  वे  जानते  थे  कि  इस  सुत्र  को  लागू  स्वेच्छा

 पर  निर्भर  है  वे  कानूनी  तौर  पर  कुछ  नहीं  कर  सकते  थे  ।  हम  जो  कुछ  कर  रहे  हूं  वही  एक  साधन

 उन  के  हितों  के  संरक्षण  का  है  ।  सुत्र  निर्माण  के  पश्चात  उसे  सभा  पटल  पर  रखा  जायेगा  ।  यदि  उस

 सूत्र  में  संशोधन
 का

 श्रावव्यकता  हुई  तो  फिर  संशोधन  किया  जा  सकेगा  ।  इस  विधान  में  तो

 थड़ी  करना  है  कि  इस  सूत्र  के  भूतलक्षी  प्रभाव  से  लाग  करना  है  |

 मं  उन  माननीय  सदस्यों  से  जिन्होंने  विधेयक  को  परिचालित  करने  का  प्रस्ताव  पेन

 किया  सवाल  निवेदन  करता  हूं  कि  इस  विधेयक  को  में  यथाशीघ्र  पारित  करना  चाहता  हूं  ताकि

 यदि  कोई कार्यवाही करनी  है  गे  मुझे  उसके  लिये  स्वतंत्र  होना  चाहिये  ।  कया  श्राप  समझते  हैं  कि  इस

 में  इतना
 समय  लग

 ना  चाहियेਂ  क्या  are  इस  तरह  किसानों  के  हितों  की  रक्षा  करेंगे

 हम  ने  प्रफुल्ल  आयोग
 की

 सारी  सिफारिशों  को  स्वीकार  नहीं  किन्तु  उस  आयोग के

 प्रति  जो  अमम  नजनक  बातें  कहीं  गई  हैं  वे  नहीं  कहनी  हिंदी  थीं  ।  श्राप  उनकी  सिफारिशें  मानें
 aaa  नहीं  उनका  इस  प्रकार  उपहास  नहीं  करना  चाहिये  ।

 आयोग  की  सिफारिशों  के  बाद  सरकार  का  संकल्प  भी  तो  है  ।  आयोग  के  चक  उत्पादकों

 को  ४४  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  मिलना  चाहिये
 ।

 में
 ६४

 प्रतिशत  का  प्रयत्न  कर  रहा  हूँ
 ।

 श्राप  श्र

 करना  चाहते  हैं  तो  बेशक  १००
 प्रतिशत

 कर  दें
 ।

 सुत्र  अभी  प्रस्तुत  नहीं  है  किन्तु  सरकार  उसका  निर्माण
 करते समय  उन  सब

 बातों  पर  विचार  करेगी  जो  यहां  कही  गई  हैं
 ।

 यदि  ्ुटिहदीन  सूत्र  बनाया

 जा  सका  को  श्रघिकतम  राशि  दी  जा  सकी  तो  सरकार  पीछे  नहीं  हटेगी  ।
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 माननीय  सदस्यों  से  निवेदन  है  कि  वे  संशोधनों  के  लिये  sae  a  करें  और  सरकार  को

 यह  विधान  भूतलक्षी  प्रभाव  से  लागू  करने  का  अधिकार  दे  दें  ।
 इसी  से  किसानों के  हितों का

 संरक्षण हो  सकता  है  ।

 अध्यक्ष महोदय  द्वारा  श्री  स०  मो०  बनर्जी
 का  विधेयक पर  राय  जानने के  लिये

 उसे  परिचालित  करने  क  बारे  में  संशोधन  मतदान  के  लिये  रखा  गया
 ।

 को  प्रकाश वीर शास्त्री  :  एक  औचित्य  प्रदान  है  ।  लोकसभा  का

 झपना  नियम  है  कि  सभा  के  विसर्जन  का  ५  बजे  का  जो  यूजवल  टाइम  है  उसके  बाद  नगर  सदन  चलते

 तो  उस  ग्र ति रिक्त  समय  में  कोई  वोटिंग  नहीं  होगी  ।

 श्रष्यक्ष  महोदय
 :

 माननीय  श्री  क्या  कहना  चाहते  एक  प्वायंट  प्राय  ६...

 तो  पहले  ही  है  क्या  वह  कुछ  कौर  कहना  चाहते  है  या  उसी  प्लघाइंट  को  कहना  चाहते  हैं
 ?

 ja  बनजों  :  उसी  प्वायंट  श्राफ  काडर  के  बारे  में  |

 महोदय
 :

 माननीय  श्री  ने  यह  प्वायंट  श्राफ  हराकर  उठाया  है
 कि

 चूंकि

 यह  एक्सटेंडिड  श्रावर  इसलिये  इसमें  कोई  वोटिंग  नहीं हो  सकता  |

 श्री  प्रकाशवोर  शास्त्री  :  यह  कन्यादान  है

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 बात  यह  है  कि  हमने  यह  तय  किया  हुआ  है  कि  १  बजे  से  ढाई  बजे  तक

 हाउस
 का

 काउण्ट  नहीं  किया  जायगा
 ।

 इसका  मतलब  यह  है  कि  उस  चाहे
 न

 भी

 तो  भी  हम  कार्यवाही  जारी  रखेंगे  और  अगर  कोई  मेम्बर  साहब  पोकर  के  नोटिस  में  यह  बात  लायेंगे

 कि  इस  शोर  नहीं  तो  उस  स्पीकर  हाउस  में  हाजिर  मेम्बर  साहिबान  की  गिनती  नहीं

 ताकि  ऐसा  ऐलान  करने  का  सवाल  न  उठ  सके  कि  चूंकि  area  पूरा  नहीं  इसलिये  कार्यवाही

 नहीं  चल  सकती  ।  मेंने  पिछले  स्पीकर  साहब  का  रूलिंग  देखा  है  ।  वह  यही है  कि  जिस  तरह  हम

 १  बजे  से  ढाई  बजे  तक  काट  नहीं  उसी  तरह  हम  एक्सटेंडिड  पावर  में
 भी

 वह  शुमार  )

 नहीं  करेंगे
 ।

 वह  रूलिंग  क्रोम  के  बारे  में  लेकिन  क्ष्वोरम  इस  वक्त  मौजूद  है  ।  लेकिन  चूंकि  मेंने

 हाउस  का  टाइम  मेम्बर  साहबान  को  नोटिस  दिये  बगैर  एक्सचेंज  किया  इसलिये  में  इस  प्वायंट

 श्राफ  प्यार  को  श्रोवरराइड  नहीं  करना  मेम्बर  साहिबान  को  इस  बारे  में  बहुत  ऐतराज

 तो  में  इस  बोटिंग  को  इस  नहीं  लूंगा  ।

 क  माननीय  सदस्य  :  इसको  कल  ही  लिया  जाये  ।

 भ्रमण  महोदय  :  बहुत  प्रिया  |  इस  हम  हाउस  को  मुल्तवी  करते  हैं  कल  हम  इस

 को  लेंग े।
 हिलसा

 काय  मन्त्रणा  समिति

 gor  प्रतिवेदन

 pat  राने
 :  में  कार्य  मन्त्रणा  समिति  का  छठा  प्रतिवेदन  प्रस्तुत

 करत  हुं  ।

 महोदय
 :

 wa  सभा  की  बैठक  स्थगित  होती  है  ।

 इसके  पश्चात  लोक-सभा
 मं

 ४  सितम्बर  2ERR/RZ  १८८४  तक

 के  लिए  स्थगित हुई  -_

 मूल
 aaa  में
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